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	 jk"Vªh; tSo fofoèkrk çkfèkdj.k ¼,uch,½] i;kZoj.k] ou vkSj tyok;q ifjorZu ea=ky; dk 
,d lkafofèkd fudk; gS] tks rhu Lrjh; laLFkkxr lajpuk vFkkZr ,uch, ds ekè;e ls jk"Vªh; 
Lrj ij] jkT; tSo fofoèkrk cksMks± ¼,lchch½ ds ekè;e ls jkT; Lrj ij vkSj LFkkuh; fudk; 
Lrj ij tSo fofoèkrk çcaèku lfefr;ksa¼ch,elh½  ds ekè;e ls  tSfod fofoèkrk vfèkfu;e] 2002 
ds çkoèkkuksa dks ykxw djus ds fy, LFkkfir fd;k x;k FkkA 

	 o"kZ 2018&19 dh okÆ"kd fjiksVZ fofHkUu Lrjksa ij vfèkfu;e] fu;eksa vkSj fofu;eksa ds 
lQy dk;kZUo;u dh fn'kk esa gqÃ çxfr vkSj miyfCèk;ksa ij çdk'k Mkyrh gSA eq>s ;g tkudj 
cgqr çlUurk gks jgh gS fd o"kZ 2018 ds var rd ns'k Hkj esa dqy 1]44]371 ch,elh dk xBu 
fd;k x;k gS vkSj 6]834 ihiYl ck;ksMk;oÆlVh jftLVj ¼ihchvkj½ rS;kj fd, x, gSaA  26 
jkT;ksa esa jkT;&fof'k"V fu;eksa dh ?kks"k.kk vkSj es?kky;] vksfM'kk vkSj if'pe caxky tSls jkT;ksa 
esa tSo fofoèkrk fojklr LFkyksa dh ?kks"k.kk dqN mYys[kuh; miyfCèk;ka gSaA

	 eq>s ;g tkudj çlUurk gks jgh gS fd] leh{kkèkhu vofèk 2018&19 ds nkSjku] çkfèkdj.k 
us lkr ckj cSBd dh vkSj fofHkUu eqíksa ij foLrkj ls fopkj&foe'kZ fd;k vkSj mfpr dkjZokÃ 
dhA ,uch, dh ,d çeq[k rkdr vius dk;ks± ds fuoZgu esa fo'ks"kK lykg ysus ds fy, fofHkUu 
fo'ks"kK lfefr;ksa dk xBu gSA

	 eSa bl okÆ"kd fjiksVZ dks ladfyr djus vkSj çdkf'kr djus esa ,uch, ds ç;klksa dh 
ljkguk djrk gwaA

lans'k

fnukad% 10-02-2022					                   ¼HkwisUæ ;kno½





lans'k
	 eq>s jk"Vªh; tSo fofoèkrk çkfèkdj.k ¼,uch,½ dh o"kZ 2018&19 dh okÆ"kd fjiksVZ çLrqr djrs 
gq, çlUurk gks jgh gS ftls tSfod fofoèkrk vfèkfu;e dh èkkjk 28 ds vuqlkj ladfyr fd;k x;k 
gSA fjiksVZ esa vfèkfu;e] fu;eksa vkSj fofu;eksa ds fofHkUu çkoèkkuksa ds dk;kZUo;u dh fn'kk esa ,uch,] 
jkT; tSo fofoèkrk cksMks± ¼,lchch½ dh xfrfofèk;ksa vkSj miyfCèk;ksa ij çdk'k Mkyk x;k gSA

	 o"kZ ds nkSjku 29 fnlacj 2018 dks uÃ fnYyh esa  ,lchch dh 13oÈ jk"Vªh; cSBd dk vk;kstu 
gqvk] ftlesa  tSfod fofoèkrk vfèkfu;e ds dk;kZUo;u dh çxfr dh leh{kk djus ds fy, 22 jkT; 
tSo fofoèkrk cksMks± ds çfrfufèk;ksa dks 'kkfey djuk o"kZ ds nkSjku egRoiw.kZ ?kVuk FkhA bl o"kZ esa 
,uch, vkSj ,lchch xfrfofèk;ksa dh ,d mYys[kuh; fo'ks"krk esa fgrèkkjdksa ds ijke'kZ ls muds }kjk 
fd, x, tSo fofoèkrk ls lacafèkr tkx:drk dk;ZØeksa] çdk'kuksa] çys[ku dh la[;k 'kkfey gSA

	 eq>s ;g uksV djrs gq, fo'ks"k :i ls çlUurk gks jgh gS fd ,uch, vkSj ,lchch ,d lkFk 
feydj tSfod fofoèkrk ij varjkZ"Vªh; fnol&2018 ds fgLls ds :i esa tSfod fofoèkrk ij dUosa'ku 
ds ykxw gksus ds 25 lky dks mi;qä rjhds ls eukus ds fy, 'kkfey gq, gSaA

	 eSa ,lchch }kjk fd, x, ç'kaluh; dk;ks± dh ljkguk djrk gwa vkSj tehuh Lrj ij mudh 
Hkwfedk egRoiw.kZ gSA eSa tSfod fofoèkrk vfèkfu;e] 2002 dks v{kj'k% ykxw djus dh dk;Zlwph dks 
vkxs c<+kus ds muds ç;klksa ds fy, ,uch, ds deZpkfj;ksa dh ljkguk djrk gwaA

¼vfÜouh dqekj pkScs½
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भारत ने तीन स्तरीय जैव विविधता शासन प्रक्रिया की स्थापना की है जिसमें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी 

है। रिपोर्टिंग अवधि 2018-19 के दौरान एनबीए ने जैविक ससंाधनों के सरंक्षण के लिए कई गतिविधियां  चलाई। एनबीए ने और विशेष रूप से विशेषज्ञ समिति 

द्वारा गठित सभी समितियों ने एक्सेस और बेनिफिट शेयरिगं (एबीएस) में एबीएस एप्लिकेशन प्रोसेस को निर्देशित किया गया है जिसके फ़लस्वरूप लाभ के 

बटंवार,े अग्रिम भगुतान, खात में जमा और रायल्टी के रूप में रू. 18.38 करोड़ की राशि प्रोद्भूत हुई. 2018-19 के दौरान, एनबीए ने अनपुालन के 741 

अतंर र्ाष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया । 

एनबीए ने राज्य जैव विविधता बोर्डों की 13 वीं राष्ट्रीय बैठक आयोजित की थी, जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन,  पर य्ावरण, वन और जलवाय ु

परिवर्तन  मंत्रालय, भारत सरकार  ने  किया। अतंर र्ाष्ट्रीय विविधता के लिए अतंर र्ाष्ट्रीय दिवस (आईडीबी) का आयोजन किया गया जिसमें  तेलंगाना के 

महामहिम राज्यपाल श्री ई.एस.एल.  नरसिहंम मखु्य अतिथि के रूप में भाग लिय। आईडीबी 2018 के लिए विषय-वस्तु  का नाम था- जैव विविधता पर 25 

वर्षों के कार्यों का आयोजन/जश्न।   इस अवसर पर, जैव विविधता के सरंक्षण के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले व्यक्तियों और समदुायों के प्रयासों को 

पहचानने के लिए 14 विशेष उल्लेखों के साथ, भारत जैव विविधता परुस्कार 2018 चार अलग-अलग श्रेणियों में 9 परुस्कार विजेताओ ंको दिय गये।

मैं एनबीए की अत्यंत प्रशसंा और कृतज्ञता को बहुत बड़े स्तर पर दर्ज करना चाहता हू ंजिसमें हितधारकों और  विशेष रूप से एमओईएफ़सीसी  के अनेकों 

वरिष्ठ अधिकारियों  का सहयोग शामिल है, जिनके निरतंर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए विभिन्न समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों ने जिन्होंने एनबीए को 

अपने जनादशे और नियत कार्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।  मैं एनबीए के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एनबीए को आगे ले 

जाने के लिय किय गये व्यापक प्रयासों के सबंधं में उनकी सराहना भी दर्ज करना चाहूगंा।

मैं वर्ष 2018-19 की अवधि के लिय लेखा लिखित परीक्षा के साथ एनबीए की वार्षिक रिपोर्ट  आपके सामने रखता हू।ं

(डॉ. वि.बि. माथरु)

अध्यक्ष, एनबीए

प्रस्तावना
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वर्ष 2018-19 की राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट  को जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 28 के प्रावधानों के अनसुार 
सकंलित किया गया है। रिपोर्ट  में अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार य्ान्वयन के लिय एनबीए की विभिन्न गतिविधियों और महत्वपूर्ण उपलब्धियों 
के बारें में प्रकाश डाला गया है. राज्य जैव विविधता बोर्डों द्वारा की गई गतिविधियों को भी इस रिपोर्ट  में शामिल किया गया है।

मैं अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए बहुमूल्य सझुावों को स्वीकार करता हू।ं वे इस रिपोर्ट  को तैयार करने के कार्य को पूरा 
करने के लिए प्रेरणा और समर्थन के एक निरतंर स्रोत रहे है।
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के लिए मार्गदर्शन के लिए पर य्ावरण, वन और जलवाय ुपरिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव को भी धन्यवाद दतेा हू।ं मैं पर य्ावरण, वन और जलवाय ु
परिवर्तन मंत्रालय के सयंकु्त सचिव को धन्यवाद दतेा हू,ं जो एनबीए सचिवालय की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में बहुमूल्य सहायता और सलाह प्रदान 
करते रहे हैं।

मैं इस वार्षिक रिपोर्ट  को सकंलित करने में राज्य जैव विविधता बोर्डों के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों की प्रशसंनीय भूमिका को आभार के साथ स्वीकार 
करता हू।ं मैं एनबीए का विस्तृत ऑडिट करने और ऑडिट सर्टिफ िकेट प्रदान करने के लिए प्रधान लेखा  निदशेक (वैज्ञानिक ऑडिट) को भी धन्यवाद 
दतेा हू।ं

मैं एनबीए सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के वार्षिक रिपोर्ट  को सकंलित और तैयार करने के प्रयासों के लिय उनकी सराहना करता 
हू।ं

जे. जस्टिन मोहन

सचिव, एनबीए
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जैविक ससंाधनों का वैश्विक स्तर पर ह्रास हो रहा है और प्राकृतिक 

आवास आबादी के तेजी से विकास, तेजी से आर थ्िक विकास और 

औद्योगिकीकरण के कारण विखडंित हो रहे हैं जिसके 

परिणामस्वरूप जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओ ंपर 

अत्यधिक दबाव पैदा होता है। जैव विविधता का सरंक्षण बहुत 

महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव कल्याण के लिए आवश्यक ससंाधन 

और सेवाए ं प्रदान करता है। यह इन दशेों में प्रमखु नीति और 

कार्यक्रम फोकस के माध्यम से जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र 

और आजीविका के सरंक्षण और समर्थन के लिए सभी दशेों से 

तत्काल ध्यान और कार्रवाई का आह्वान करता है। रियो डी 

जनेरियो में 1992 के पथृ्वी सम्मेलन ने अतंर र्ाष्ट्रीय कानूनी 

उपकरण, ‘कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी’ (सीबीडी)  

को सयंकु्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान पर य्ावरण और विकास 

(यूएनसीईडी) के सरंक्षण, सतत उपयोग,जैविक विविधता के 

लाभों के साझाकरण को निष्पक्ष और न्यायसगंत बनाने के लिए 

प्रेरित किया। नतीजतन, भारत ने 2002 में जैविक विविधता 

अधिनियम (बीडी) अधिनियम लागू किया और 2004 में जैविक 

विविधता नियमों को अधिसूचित किया। बीडी अधिनियम 2002, 

जिसके द्वारा सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता 

प्राधिकरण (एनबीए) के कार य्ान्वयन के लिए एक त्रिस्तरीय 

ससं्थागत सरंचना का गठन किया गया था। भारत के 2003 में 

अधिनियम की धारा 8 के तहत, शीर्ष स्थान पर है, चेन्नई में 

मखु्यालय और बीडी अधिनियम को राष्ट्रीय स्तर पर पहली श्रेणी 

के रूप में लागू करता है। दूसरी और तीसरी श्रेणी राज्य स्तर पर 

राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) और स्थानीय स्तर पर जैव 

विविधता प्रबधंन समितियों (बीएमसी) का गठन करती है।

एनबीए जैविक ससंाधनों की पहुचं के लिए गतिविधियों और 

दिशानिर्देशों को नियतं्रित करता है और जैव विविधता सरंक्षण, 

सतत उपयोग और जैविक ससंाधनों के समान साझाकरण से 

सबंधंित मामलों पर भारत सरकार को सलाह दतेा है।

एनबीए, भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में एक 

समर्पित और लक्ष्य उन्मुख योजना का पालन कर रहा है। वर्ष 

2018-19 के दौरान प्रगति और उपलब्धियों का मखु्य विवरण 

यहा ँदिया गया है और वार्षिक रिपोर्ट  में विस्तृत रूप से दिया गया 

है।

2018-19 की अवधि के दौरान, प्राधिकरण ने सात बार बैठकें  की 

और विभिन्न मदु्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और बीडी 

अधिनियम, 2002 की धारा 12 और बीडी नियमों के नियम 10 के 

अनसुार उचित कार्रवाई के लिए एनबीए सचिवालय को निर्देश 

दिया।

एनबीए ने तीन विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जैसे पहुचं और 

लाभ साझाकरण पर विशेषज्ञ समिति; विशेषज्ञ समूह अधिनियम 

की धारा 39 के तहत रिपॉजिटरी की पहचान के लिए पात्रता शर्तों 

/ मापदडंों के लिए एक दिशानिर्देश विकसित करने के लिए समिति 

और जैव विविधता अधिनियम और नियमों में मदु्दों की पहचान 

करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति, जिसमें बदलाव की आवश्यकता 

हो सकती है, और उसमें सशंोधन प्रस्तावित कर सकते हैं।

एबीएसपर चनुाव आयोग ने सात बार बैठकें  की और 

एमओईएफ़सीसी द्वारा जारी कार य्ालय ज्ञापन के अतंर्गत आने वाले 

आवेदनों सहित विभिन्न अनपु्रयोगों के प्रससं्करण और अनमुोदन 

के लिए उपयकु्त सिफारिशें दीं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 931 

आवेदन अनसुधंान / वाणिज्यिक उपयोग, अनसुधंान परिणामों के 

हस्तांतरण, बौद्धिक सपंदा अधिकारों और तीसर ेपक्ष के हस्तांतरण 

के लिए जैविक ससंाधनों की पहुचं के सबंधं में प्राप्त हुए थे। इस 

अवधि के दौरान कुल 266 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। 

एनबीए को लाभ के बटंवार ेके रूप में 18.38 करोड़ रुपये की राशि 

प्राप्ति हुईजिसमें अपफ्रंट  पेमेंट, रॉयल्टी आदि शामिल हैं। भारत 

नागोया प्रोटोकॉल की एक पार्टी है, एनबीए ने एबीएस सीएच 

(एक्सेस एडं बेनिफिट शेयरिगं क्लियरिगं हाउस) में मंजूर किए गए 

750 स्वीकृतियों को अपलोड किया है और 2018-19 के दौरान 

अनपुालन के 741% मान्यता प्राप्त सर्टिफ िकेट जनरटे किए हैं। 

बीडी अधिनियम 2002 का कार य्ान्वयन राज्य स्तर पर राज्य जैव 

विविधता बोर्ड (एसबीबी) की स्थापना और स्थानीय स्तर पर 

राज्यों द्वारा जैव विविधता प्रबधंन समितियों (बीएमसी) का गठन 

करके शरुू किया गया था। 29 एसबीबी में से अब तक 26 एसबीबी 

ने अपने राज्य नियमों को अधिसूचित किया है। 2018-2019 के 

अतं तक, दशे भर में 144371 बीएमसी गठित किए गए हैं और 

6,834 पीबीआर तैयार किए गए हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 

मेघालय, ओडिशा और पश्चिम बगंाल ने जैव विविधता अधिनियम, 

2002 की धारा 7 के प्रावधानों के तहत तीन जैव विविधता 

विरासत स्थल (बीएचएस) घोषित किए। एनबीए ने ग्रांट द्वारा क
ार
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लगभग सभी एसबीबी को इन-सोर्सिंग, ससं्थागत तंत्र को मजबूत करने की 

दिशा में जैसे आउटसोर्सिंग, प्रशिक्षण और क्षमता निर म्ाण के घटक, पीयर टू 

पीयर लर्निंग एक्सचेंज विजिट, प्रिंटिग और ज्ञान सामग्री के प्रसार, थिमेटिक 

एक्सपर्ट कमेटी के गठन और 2018-19 के दौरान सबंधंित राज्यों के लिए 

वेबसाइट रखरखाव हेत ु वित्तीय सहायता प्रदान की है।समीक्षा की अवधि 

के दौरान, एसबीबी की क्षेत्रीय बैठकें  राज्य और स्थानीय निकाय स्तर पर 

सामना की जाने वाली समस्याओ ंऔर चनुौतियों पर बातचीत और समझने 

के लिए बलुाई गई थीं।

दशे में विभिन्न राज्यों में जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के कार य्ान्वयन 

से सबंधंित मदु्दों पर चर च्ा करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) 

की 13 वीं राष्ट्रीय बैठक 29 दिसबंर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित 

की गई थी। एसबीबीकी राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन पर य्ावरण, वन और 

जलवाय ुपरिवर्तन मंत्री, माननीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा किया गया, जो इस 

अवसर के मखु्य अतिथि थे।  श्री सिद्धांत दास, आईएफ़एस, महानिदधेेक 

वन, , डा. ए.के. मेहता, अतिरिक्त सचिव, एमओएफ़सीसी, डा. सजुाता 

अरोरा, सलाहकार, एमओईएफ़सीसी, डा. कुलदीप सिहं, निदशेक, 

एनबीपीजीआर, श्री यशवीर सिहं, आर थ्िक सलाहकार, एमओईएफ़सीसी 

तथा श्रीमती अमरजीत आहुजा, आईएएस (रिटायर्ड) इस बैठक  में भाग 

लेने वाले अन्य गणमान्य व्यक्ति थे.  22 एसबीवी के अध्यक्ष एव ंसदस्य 

सचिवों सहित लगभग 80 प्रतिनिधियों, कें द्र शासित प्रदशेों के प्रतिनिधि, 

प्राधिकरण के सदस्य, एमओईएफ़एफ़्सीसी के अधिकारी, विभिन्न सरकारी 

और गैर सरकारी सगंठनों से विशेष आमंत्रित और प्रिंट एव ंइलेक्ट्रानिक 

मीडिया के प्रतिनिधियों ने एसबीबी की इस वार्षिक बैठक में भाग लिया.  

बैठक में जैव विविधता के कार य्ान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई जिसमें 

विशेष रूप से जैव विविधता प्रबधंन समिति की स्थापना और माननीय 

हरित क्रांति न्यायाधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली  द्वारा हाल ही में 

पारित  आदशे के अतंर्गत जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करना 

शामिल है. 

एनबीए ने प्रस्ताओ,ं छान्बीन समिति (पीएसी) की सिफ़ारिश के अतंर्गत 

विश्वविद्यालयों/कालेजों, शैक्षिक ससं्थानों द्वारा किय गये जैव विविधता से 

सबंधंित गतिविधियो, जागरूकता कार्यक्रमों, प्रकाशनो<, प्रेलेखों का भी 

समर्थन किया है. 

आईडीबी समारोह का उद्घाटन श्री एम. वेंकैया नायड, भारत के माननीय 

उपराष्ट्रपतिद्वारा 22 मई 2019 को  किया गया था। आईडीबी-2019 का 

राष्ट्रीय स्तर का यह उत्सव भारत सरकार और एनबीए द्वारा सयंकु्त रूप से 

22 मई, 2019 को तमिलनाड के कलैवनार आरगंम, चेन्नई में तमिलनाड 

सरकार के साथ मिलकर आयोजित किया गया था। आईडीबी2019 का 

विषय था “हमारी जैव विविधता, हमारा भोजन, हमारा स्वास्थ्य। समारोह 

में भाग लेने वाले अन्य गणमान्य व्यक्ति  थे- श्री  ए.के. जैन, आईएएस, 

अध्यक्ष, एनबीए और अतिरिक्त सचिव, एमओईएफ और सीसी,श्री हसं राज 

वर म्ा, आईएएस, अतिरिक्त मखु्य सचिव, तमिलनाडसरकार,श्री केशभूं 

कलोलिकर, आईएएस, प्रमखु सचिव, तमिलनाड सरकार और डॉ पूर्वजा 

रामचदं्रन, सचिव, एनबीए.   जैव विविधता / पर य्ावरण के क्षेत्र में कई प्रसिद्ध 

व्यक्तित्व, कें द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी (पर य्ावरण, वन, 

ग्रामीण विकास और पचंायती राज, तटरक्षक, राज्य जैव विविधता बोर्ड, 

प्राधिकरण के सदस्य, वैज्ञानिक और शोधकर त्ा, सदस्य), बीएमसी के 

सदस्यों ने भी इस अवसर भाग लिया। लगभग 1200 प्रतिभागियों में स्कू ली 

छात्र, महिला स्व-सहायता समूह, इको-क्लब, गैर सरकारी सगंठन आदि 

शामिल थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इसे एक शानदार 

सफलता बनाया। एनबीएद्वारा मनाय गये गए अन्य महत्वपूर्ण दिन थे 

-अतंर र्ाष्ट्रीय योग दिवस, एनबीए के 15 का स्थापना दिवस, हिदंी दिवस, 

चौथाभारतीय अतंर र्ाष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव -2017, आदि। इस अवधि के 

दौरान, एनबीए ने विभिन्न हितधारकों जैसे शोधकर त्ाओ ंके लिए आयोजित  

विभिन्न प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओ,ं प्रशिक्षण, जागरूकता 

कार्यक्रमों,छात्रों, वैज्ञानिकों और जनता को जैव विविधता के सरंक्षण और 

सरंक्षण के महत्व के बार ेमें कार्यक्रमों को आयोजित किया/में भाग लियाऔर 

जैव विविधता सरंक्षकों को परुस्कृत  किया गया।

वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट  में 2018-19 का वार्षिक लेखा और वर्ष 

2019-20 के लिए वार्षिक योजना भी शामिल हैं।
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जैव विविधता सभी जीवों के बीच विविधता और परिवर्तनशीलता 

है और प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र के बीच और भीतर 

विविधता शामिल है। यह पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओ ंकी विभिन्न 

श्रेणियों की नींव बनाता है जो मानव जाति के कल्याण में योगदान 

करती हैं। भारत 17 मेगा जैव विविधता वाले दशेों में से एक है और 

दनुिया की दर्ज प्रजातियों का 7-8% लंगर है। भारत इस तथ्य से 

भी समदृ्ध है कि इस तथ्य से उदाहरण के लिए कि लगभग 62 

प्रतिशत उभयचर प्रजातिया भारत में स्थानिक हैं, उनमें से 

अधिकांश पश्चिमी घाटों में पाई जाती हैं। विश्व स्तर पर, भारत में 

फसल पौधों की उत्पत्ति और विविधता के लिए आठवां स्थान है 

क्योंकि इसमें 300 से अधिक जगंली पूर्वजों और खेती के पौधों के 

करीबी रिश्तेदार स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे हैं।

भारत में लोगों के आर थ्िक और सामाजिक विकास के लिए जैविक 

ससंाधन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मानव आबादी का एक बड़ा प्रतिशत 

अभी भी आर थ्िक जीविका के लिए और पारपंरिक चिकित्सा 

पद्धतियों के लिए स्थानीय वनस्पतियों और जीवों पर निर्भर है। 

हालांकि, भारत की जनसखं्या में तेजी से वदृ्धि, तेजी से आर थ्िक 

विकास और औद्योगीकरण के कारण जैव विविधता और 

पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओ ं पर भारी दबाव परिणामस्वरूप, 

प्राकृतिक आवासों का विनाश और विखंडन होता है, जो 

पारिस्थितिकी और इसके निवासियों को बदल दतेा है और लाखों 

लोगों की आजीविका को भी प्रभावित करता है।

मेगा जैव विविधता का सरंक्षण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव 

अस्तित्व के लिए आवश्यक ससंाधन और सेवाए ंप्रदान करता है। 

यह स्थानीय लोगों की आजीविका और सामाजिक आर थ्िक 

स्थिति में सधुार करने में भी मदद करता है और इस तरह सतत 

विकास में योगदान दतेा है। उदाहरण के लिए, भारत की विशाल 

तटरखेा भी एक विशाल मानव आबादी का समर्थन करती है, जो 

समदृ्ध तटीय और समदु्री ससंाधनों पर निर्भर है। यह अनमुान है कि 

लगभग 250 मिलियन लोग भारत के समदु्र तट से 50 किमी की 

दूरी पर रहते हैं।

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जैविक विविधता के इस अभूतपूर्व 

नकुसान को कई सम्मेलनों और सम्मेलनों में अतंरराष्ट्रीय स्तर 

पर जैविक ससंाधनों की कमी पर चितंा व्यक्त करते हुए उजागर 

किया गया है। इसने 1992 में एक अतंर र्ाष्ट्रीय कानूनी उपकरण को 

अपनाया, जिसका अर्थ है पथृ्वी शिखर सम्मेलन, पर य्ावरण और 

विकास पर सयंकु्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCED) के दौरान जैव 

विविधता (सीबीडी) पर कन्वेंशन, रियो डी जनेरियो में सरंक्षण, 

स्थायी उपयोग और निष्पक्ष और न्यायसगंत के लिए आयोजित 

किया गया। जैविक विविधता के लाभों का साझाकरण। नतीजतन, 

भारत ने 2002 में जैविक विविधता अधिनियम (बीडी) अधिनियम 

को लागू किया और 2004 में जैविक विविधता नियमों को 

अधिसूचित किया। बीडी अधिनियम 2002 के कार य्ान्वयन के लिए 

एक त्रिस्तरीय ससं्थागत सरंचना बनाई गई है, जिसके तहत कें द्रीय 

द्वारा स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) है। भारत 

सरकार ने 2003 में अधिनियम की धारा 8 के तहत शीर्ष स्थान पर 

कब्जा कर लिया, चेन्नई में मखु्यालय बीडी अधिनियम को राष्ट्रीय 

स्तर पर लागू करता है। 29 राज्यों में स्थापित राज्य जैव विविधता 

बोर्ड (एसबीबी), राज्य स्तर पर सचंालित होता है और जैव 

विविधता प्रबधंन समिति (बीएमसी) अधिनियम की धारा 41 के 

अनसुार स्थानीय निकाय में बनाई जाती है और क्रमशः दूसरी और 

तीसरी श्रेणी का गठन करती है। एनबीए भारत सरकार को जैव 

विविधता सरंक्षण, सतत उपयोग और न्यायसगंत बटंवार े से 

सबंधंित मदु्दों पर सलाह दतेा है। यह जैविक ससंाधनों की पहुचं के 

लिए गतिविधियों को जारी करता है और दिशानिर्देश जारी करता 

है। इसी तरह, एसबीबी जैव विविधता से सबंधंित मदु्दों पर राज्य 

सरकारों को सलाह दतेे हैं। बीएमसी जैविक विविधता के सरंक्षण, 

स्थायी उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा दनेे के लिए जिम्मेदार हैं, 

जिसमें निवासों के सरंक्षण, भूमि दौड़, लोक किस्मों और खेती के 

सरंक्षण, घरलूे स्टॉक और जानवरों और सूक्ष्मजीवों की नस्लों के 

अलावा जैविक विविधता से सबंधंित ज्ञान का क्रं दन भी शामिल है।
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2.1	  राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की सरंचना

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) का अध्यक्ष एक प्रसिद्ध व्यक्ति 

होता है, जो जैव विविधता के स्थायी प्रबधंन में ज्ञान और अनभुव के साथ 

एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। इसमें भारत सरकार के सबंधंित मंत्रालयों के दस 

पदने सदस्य और पांच गैर-आधिकारिक सदस्य शामिल हैं जो जैव 

विविधता प्रबधंन के विभिन्न पहलओु ंके विशेषज्ञ हैं।

2.1.1 	बी डी अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) के खंड (क) के 

तहत नियुक्त अध्यक्ष

अध्यक्ष डॉ. बी. मीनाकुमारी, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थीं, जो पूर्व में मत्स्य 

पालन के उप महानिदशेक, भारतीय कृषि अनसुधंान परिषद के रूप में 8 

फरवरी, 2019 तक कार्यरत थीं; और श्री ए.के जैन, आईएएस, अतिरिक्त 

सचिव एमओईएफ और सीसी रिपोर्टिंग अवधि तकअध्यक्षथे. 

2.1.2 	बी डी अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) के खंड (बी) के 

तहत नियुक्त एमओईएफ और सीसी और जनजातीय मामलों 

के मतं्रालय का प्रतिनिधित्व करन ेवाले पदेन सदस्य\

कें द्र सरकार द्वारा तीन पदने सदस्यों की नियकु्ति की जाती है, जिनमें से दो 

एमओईएफ और सीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं- अपर वन महानिदशेक 

और भारत सरकार के सयंकु्त सचिव, और एक सयंकु्त सचिव  के रैंक का 

या समकक्ष का एक अधिकारी  जनजातीय मामलों के मंत्रालय का 

प्रतिनिधित्व करते हैं। 

2.1.3 	बी डी अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) के खंड (ग) के 

तहत नियुक्त अन्य पदेन सदस्य

कें द्र सरकार द्वारा सयंकु्त सचिव या समकक्ष पद के अधिकारी के पद पर 

सात अन्य पदने सदस्य नियकु्त किए जात हैं। वे निम्नलिखित विषयों पर 

कार्य करते हैं:

।	  कृषि अनसुधंान और शिक्षा

ii 	 जैव प्रौद्योगिकी

iii 	 महासागरीय विकास

iv 	 कृषि और सहकारिता

v.	  चिकित्सा और होम्योपैथी की भारतीय पद्धति

vi	  विज्ञान और प्रौद्योगिकी

vii	  वैज्ञानिक और औद्योगिक अनसुधंान

2.1.4	  बीडी अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) के खंड (डी) के 

तहत नियुक्त गैर-आधिकारिक सदस्य

पांच गैर-आधिकारिक सदस्यों को वैज्ञानिकों और उद्योग के प्रतिनिधियों, 

सरंक्षणवादियों और ज्ञान के बीच चनुा जाता है- जैविक ससंाधनों के 

सरंक्षण, जैविक विविधता के सरंक्षण, जैविक ससंाधनों के सतत उपयोग 

और लाभ के समान बटंवार ेसे सबंधंित मामलों में ध्वनि ज्ञान और जैविक 

ससंाधनों का अनभुव रखने वाले जैविक ससंाधनों के धारक.

2.2	 एनबीए के कार्य

	 जैव विविधता के सरंक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और 

जैविक ससंाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के 

न्यायसगंत साझाकरण से सबंधंित मामलों पर भारत सरकार को 

सलाह दनेा.

	 बीडी अधिनियम 2002 की धारा 3, 4 और 6 के अनसुार जैविक 

ससंाधनों और / या सबंद्ध ज्ञान तक पहुचं और निष्पक्ष और 

न्यायसगंत साझा करने के लिए गतिविधियों को जारी करना और 

दिशानिर्देश जारी करना। (जैविक ससंाधनों और / या उपयोग के 

लिए सबंधंित ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ व्यक्तियों / नागरिकों / 

सगंठनों को एनबीए की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है)।

	 भारत से बाहर किसी भी जैविक ससंाधन पर भारत के बाहर 

किसी भी दशे में बौद्धिक सपंदा अधिकारों के अनदुान का विरोध 

करने के लिए आवश्यक उपाय करना या अवैध रूप से भारत से 

प्राप्त ऐसे जैविक ससंाधनों से जडु़े ज्ञान।

	 राज्य सरकारों को जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों के चयन के लिए 

विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित करने और उनके प्रबधंन के 

लिए उपाय सझुाने की सलाह दनेा।

	 लोगों की जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के लिए राज्य जैव 

विविधता बोर्डों के माध्यम से जैव विविधता प्रबधंन समितियों को 

मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करना।

	 जैविक विविधता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए 

आवश्यक अन्य कार्य करना।

2.3	 राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी)

एसबीबी राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम की धारा 22 के अनसुार 

आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्थापित की जाती हैं। एनबीए 

कें द्र शासित प्रदशेों में एक एसबीबी की शक्तियों और कार्यों का अभ्यास 
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करता है। एनबीए कें द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के 

समूह को अपनी सभी शक्तियों या कार्यों को सौंप सकता है। एसबीबी में एक 

अध्यक्ष, पांच पदने सदस्य होते हैं, जो सबंधंित विभागों का प्रतिनिधित्व 

करते हैं और पांच विशेषज्ञों को जैविक विविधता के सरंक्षण, जैविक 

ससंाधनों के सतत उपयोग और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के उचित 

और न्यायसगंत साझाकरण से सबंधंित अनभुव होता हैं।

2.3.1	 एसबीबी के कार्य

	 जैव ससंाधनों के सरंक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और 

जैविक ससंाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित 

और न्यायसगंत बटंवार ेसे सबंधंित मामलों पर कें द्र सरकार द्वारा 

जारी दिशा-निर्देशों के अधीन राज्य सरकारों को सलाह दनेा।

	 भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक ससंाधनों के वाणिज्यिक उपयोग 

या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए अनमुोदन या अन्यथा, 

अनरुोध को विनियमित करना।

	 अधिनियम के प्रावधानों या राज्य सरकारों द्वारा निर ध्ारित प्रावधानों 

को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य कार्य करना।

2.4  जैव विविधता प्रबधंन समितिया ँ(बीएमसी)

बीडी अधिनियम की धारा 41 के अनसुार, क्षेत्राधिकार के अपने क्षेत्रों के 

भीतर स्थानीय निकाय जैविक विविधता के सरंक्षण, स्थायी उपयोग और 

प्रलेखन को बढ़ावा दनेे के उद्देश्य से बीएमसी का गठन कर सकते हैं जिसमें 

आवासों का सरंक्षण, भूमि की दौड़, लोक किस्मों और किसानों का सरंक्षण 

शामिल है। पशओु ंऔर सूक्ष्मजीवों के घरलूे स्टॉक और नस्लों, और जैविक 

विविधता से सबंधंित ज्ञान का क्रैकि ग। प्रत्येक बीएमसी में एक अध्यक्ष होता 

है और स्थानीय निकाय द्वारा नामित छह व्यक्ति होते हैं, जिनमें से एक 

तिहाई महिलाए ँहोती हैं और 18% अनसूुचित जाति / जनजाति वर्ग की 

होती हैं।

2.4.1  बीएमसी के कार्य

	 स्थानीय लोगों के परामर्श से पीपलु्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टरों 

(पीबीआरR) को तैयार करना, उसका रखरखाव और सत्यापन 

करना।

	 सलाह अनमुोदन प्रदान करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड या 

एनबीए द्वारा सदंर्भित किसी भी मामले पर सलाह प्रदान करना।

	 जैविक ससंाधनों का उपयोग करते हुए स्थानीय वैद्यऔर चिकित्सा 

चिकित्सकों के बार ेमें डेटा बनाए रखना।

2.5  	 कें द्र और राज्य सरकारों की भूमिका

	 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और 

जैव विविधता प्रबधंन समितियों की स्थापना करना।

	 जैविक विविधता के सरंक्षण, सवंर्धन और सतत उपयोग के लिए 

राष्ट्रीय रणनीतियों, योजनाओ,ं कार्यक्रमों का विकास करना।

	 राज्य सरकारों को जैव-विविधता से भरपूर आवासों के सरंक्षण, 

अति प्रयोग, दरुुपयोग या उपेक्षा से बचाव के लिए तात्कालिक 

सशंोधन करने के निर्देश जारी करना।

	 जैविक विविधता के सरंक्षण, सवंर्धन और सतत उपयोग को 

प्रासगंिक क्षेत्रीय या पार-क्षेत्रीय योजनाओ,ं कार्यक्रमों और नीतियों 

में एकीकृत करना। एनबीए द्वारा अनशुसंित जैविक विविधता से 

सबंधंित स्थानीय लोगों के ज्ञान का सम्मान और रक्षा करने के लिए 

प्रयास करना.

	 पर य्ावरण और जैव विविधता पर परियोजनाओ ं के प्रभाव का 

आकलन करना और सरंक्षण पर जीवित सशंोधित जीवों के 

उपयोग / रिलीज के जोखिम या प्रतिकूल प्रभाव को प्रबधंित या 

नियतं्रित करनाऔर जैविक विविधता और मानव स्वास्थ्य के 

सतत उपयोग के बीच लिक का अध्ययन करना।

	 कें द्र सरकार, एनबीकेके परामर्श से,

क.	 खतर ेके अतंर्गत आने वाली प्रजातियों को सूचित करें और उनके 

सगं्रह, पनुर व्ास और संरक्षण को प्रतिबधंित या विनियमित करें।

ख. 	 जैविक ससंाधनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए रिपॉजिटरी के रूप 

में ससं्थानों को नामित करें।

ग.	 सामान्य रूप से वस्तुओ ंके रूप में कारोबार करने वाले कुछ जैविक 

ससंाधनों की छूट दें।

	 राज्य सरकारें, स्थानीय निकायों के परामर्श से, जैव विविधता 

विरासत स्थलों को अधिसूचित करती हैं, और सभी धरोहर स्थलों 

(कें द्र सरकार के परामर्श से) के प्रबंधन और सरंक्षण के लिए नियमों 

को प्रभावित करती हैं और प्रभावित लोगों के पनुर व्ास / पनुर व्ास के 

लिए योजनाए ंशरुू करती हैं।
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प्राधिकरण की बैठकें

अ
ध्

याय
 3

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, प्राधिकरण ने सात बार मलुाकात की और 

विभिन्न मदु्दों पर विस्तार से चर च्ा की और बीडी अधिनियम, 2002 की 

धारा 12 और बीडी नियमों के नियम 10 के अनसुार उचित कार्रवाई के लिए 

एनबीए सचिवालय को निर्देश दिया। इसके अलावा, प्राधिकरण ने एबीएसपर 

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के साथ एबीएस अनपु्रयोगों पर विचार 

किया, और निर्णय दिए और एनबीएसचिवालय को सलाह दी। जिन एजेंडा 

पर चर च्ा की गई और जिन बैठकों का आयोजन किया गया, उसके परिणाम 

नीचे दिए गए हैं:

3.1	 46 वीं प्राधिकरण की बैठक

प्राधिकरण (गवर्निंग बॉडी) की छठी बैठक 24 जलुाई 2018 को पर य्ावरण, 

वन और जलवाय ुपरिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में डॉ. बी।. मीनाकुमारी, 

अध्यक्ष, एनबीए की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में लिए गए 

कुछ महत्वपूर्ण विषय, विचार-विमर्श और निर्णय निम्नलिखित थे:

	 14-15  मई को आयोजित एबीएस पर विशेषज्ञ समिति की 48वींवीं 

बैठक की विशेषग्य समिति की कार्यवाही को प्राधिकरण द्वारा 

अनमुोदित किया गया था।

	 एबीएस से सबंधंित अग्रिम भगुतान पर सशंोधित दिशानिर्देशों को 

मंजूरी दी गई थी और इसे एनबीए वेबसाइट पर अपलोड करने के 

लिए कहा गया था।

	 13 जून, 2018 को आयोजित बीएमसी / लाभार थ्ियों के साथ 

लाभ-साझेदारी राशि के बटंवार े के बार ेमें तौर-तरीकों पर चर च्ा 

करने के लिए बैठक का कार्यवतृ्त।

3.2	 47 वीं प्राधिकरण की बैठक

प्राधिकरण की सैंतालीसवीं बैठक 26 सितबर 2018 को एनबीए के अध्यक्ष 

डॉ. बी. मीनाकुमारी की अध्यक्षता में चेन्नई में आयोजित की गई थी।

बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण विषय, विचार-विमर्श और निर्णय थे -

क) 	 10 नवबंर 2017 को आयोजित एबीएसपर विशेषज्ञ समिति की 49 

वीं बैठक की कार्यवाही को मंजूरी दी गई।

ख) 	 एनबीए उल्लंघन / उल्लंघन के मामलों की जांच करने और 

तदनसुार उन्हें वर्गीकृत करने और उन मामलों को वरीयता दनेे के 

लिए है जो प्रक्रियात्मक गर्भनिरोधक हैं लेकिन जिसके लिए, उन्हें 

अनमुोदित किया गया होगा।

ग)	 एनबीए प्रचार के लिय एनबीए की वेबसाइट में और समचारपत्रो में 

मंत्रालय के निर्देश को अपलोड करगेा.

घ) 	 उल्लंघन वाले आवेदनोम की सनुवाई के लिए प्राधिकरण तीन बार 

(29.10.2018; 10.12.2018 और 18.12.2018)को बैठकें  

करगेा।

च) 	 वर्ष 1917-18 की एनबीए की गतिविधियों की मसौदा रिपोर्ट  नोट 

की गई और अनमुोदित की गई.

छ) 	 एनबीए ने एबीएस सीएच प्लेटफॉर्म में दिए गए  145 स्वीकृतियों को 

अपलोड किया है और अनपुालन के लिय अतंर र्ाष्ट्रीय मान्यताप्राप्त  

प्रमाणपत्र को जेनरटे किया है। नागोया प्रोटोकॉल के तहत जेनेटिक 

ससंाधनों के उपयोग की निगरानी के लिए आईआरसीसी प्रकाशित 

करने में  दलों के बीच भारत एक अग्रणी दशे है।

3.3- 	 48 वीं प्राधिकरण की बैठक-

 प्राधिकरण की अडतालीसवीं  बैठक 29 अक्टूबर, 2018 को एनबीए की 

अध्यक्ष डॉ. बी.  मीनाकुमारी की अध्यक्षता में चेन्नई में आयोजित की गई 

थी। बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण मद, विचार-विमर्श और निर्णय में 

निम्नलिखित शामिल हैं-

क)	 10 वीं -11 सितबर और 15-16 अक्टूबर, 2018 को आयोजित 

एबीएस पर विशेषज्ञ समिति की 50 वीं 51 वीं बैठक की कार्यवाही 

को मंजूरी दी गई। 

ख)	 जहां किसी भी रूप में प्राप्त शलु्क पर लाइसेंसधारी / कार्यवाहक 

सहित; ऐसे सभी मामलों में क्रमशः असाइनमेंट / लाइसेंसधारी से 

वार्षिक रूप से प्राप्त की जाने वाली रॉयल्टी के सबंधं में एमओईएफ 

और सीसी के ओ.एम. दिनांक 10 सितबर 2018 के  निर्देशन में 

मंजूरी दी जाती है वहां प्रक्रिया / उत्पाद / नवाचार के वाणिज्यिक 

उपयोग पर 1%, 5% और 5% के रूप में लाभ साझाकरण का 

निर ध्ारण;
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ग)	प्राध िकरण ने फैसला किया कि एनबीए ऐसे सभी मामलों में 

समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है जहां प्राधिकरण     द्वारा 

सिद्धांत अनमुोदन के बाद पेटेंट प्रदान किए जात हैं।

3.4	 49वीं प्राधिकरण बैठक –

 प्राधिकरण की उन्चासवीं बैठक 15 नवबंर, 2018 को एनबीए की अध्यक्ष 

डॉ. बी.  मीनाकुमारी की अध्यक्षता में चेन्नई में आयोजित की गई थी। बैठक 

में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण चर च्ाओ,ं विचार-विमर्श और निर्णयों में 

निम्नलिखित शामिल हैं: 

क)	 आईएएस, सेबाल और एनबीए पर ईसी द्वारा तैयार की गई 

इनवेसिव एलियन प्रजातियों की व्यापक सूची की छपाई और 

मेजबानी। एनबीए ने भारत के वनस्पतियों और जीवों में विशेषज्ञता 

के साथ तैयार किए गए इनवेसिव एलियन प्रजातियों की सूची भी 

उनके मूल्यवान इनपटु, टिप्पणियों, मूल्य सवंर्धन और पश ु

चिकित्सक के लिए भेजी।

ख)	 एमओईएफ़सीसी के द्वारा जारी ओ.एम. के सबंद्ध कार्य- 

1. 	 लाइसेंसधारी / कार्यवाहक सहित; असाइनमेंट / 

लाइसेंसधारी से वार्षिक रूप से प्राप्त रॉयल्टी पर किसी भी 

रूप में प्राप्त शलु्क पर प्राधिकरण ने प्रक्रिया / उत्पाद / 

नवाचार के व्यावसायिक उपयोग पर 1%, 5% और 5% पर 

रखे लाभ बटंवार ेके साथ फॉर्म III अनपु्रयोगों को मंजूरी दी; 

2. 	 आवेदक बीडी अधिनियम के प्रावधानों को भविष्य में पालन 
करने का वचन देंगे। 

3. 	 अनमुोदन (समझौतों) में खडं एनबीए सचिवालय द्वारा 
उचित रूप से सशंोधित किए जा सकते हैं।

3.5	 50वीं  प्राधिकरण की बैठक-

प्राधिकरण की पच्चासवीं बैठक 10 वीं -11 दिसबंर, 2018 को एनबीए के 
अध्यक्ष डॉ. बी. मीनाकुमारी की अध्यक्षता में चेन्नई में आयोजित की गई 
थी। बैठक में उठाए गए वे कुछ महत्वपूर्ण विषय जिन पर चर च्ा और विचार-
विमर्श किया गया और उन पर निर्णय  लिय गये, में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) 	प्राध िकरण ने एबीएस पर 52वीं ईसी की सिफारिशों को मंजूरी द ेदी 
और इस बात पर भी सहमति जताई कि हवाई नमूनों के सगं्रह के 
लिए 25 पेट्री डिश / प्लेट को एक इकाई के रूप में लिया जा सकता 
है।

ख) 	  निम्नलिखित विषयों पर एमओईएफ और सीसी द्वारा जारी दिनांक 
10-09-2018 के ओ.एम. पर कार्य करना।

i)	  प्राधिकरण ने उन 3 (2) ससं्थाओ ंके आवेदकों से फॉर्म I 
में आवेदन करने के लिए जैव ससंाधन के एक्सेस हेत ुपूछा, 
जिनके लिय यदि एनबीए से पूर्व अनमुति न ली गई हो और 
अनसुधंान पहले ही किया जा चकुा हो. 

ii)  	प्राध िकरण ने एनबीए को 18 दिसबंर 2018 से पहले 
आवेदित फॉर्म की जांच की प्रक्रिया को तेज करने के लिए 
कहा। इस अवधि के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र, जहां 
जैव ससंाधन एक्सेस हुआ है और एक्सेस होगा, सबंधंित 
एसबीबी को उनकी सहमति के लिय भेजा जायगा और 
स्म्बंधित एसबीबी 15 दिनों में वापस करेंगेI   द्वितीयत: फ़ार्म 
I जिसके लिए बायो रिसोर्स पहले ही एक्सेस हो चकुा है और 
आगे कोई एक्सेस की आवश्यकता नहीं है, उसे सबंधंित 
एसबीबी को सहमति के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए, 
लेकिन प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय को एसबीबी को 

सूचित किया जाएगा।
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3.6	 51वीं प्राधिकरण की बैठक

प्राधिकरण की 51वीं  बैठक 24 जनवरी, 2019 को  को एनबीए के अध्यक्ष 
डॉ. बी. मीनाकुमारी की अध्यक्षता में चेन्नई में आयोजित की गई थी। बैठक 
में उठाए गए वे कुछ महत्वपूर्ण विषय जिन पर चर च्ा और विचार-विमर्श किया 
गया और उन पर निर्णय  लिय गये, में निम्नलिखित शामिल हैं:

क)	  सचिवालय द्वारा रडे सैंडर्स के आवेदनों की जांच की जा सकता है 
और निर्णय लिया जा सकता है। फिर निर्णय को जानकारी के लिए 
एबीएस पर ईसी के समक्ष रखा जा सकता है।

ख)	 ओ.एम. के अतंर्गत आवेदनों की स्थिति के बार ेमें एमओईएफ़ और 
सीसी को फरवरी, 2019 के पहले सप्ताह तक प्रारभंिक रिपोर्ट  
भेजी जा सकती है। 

ग)	 सचिवालय जगंलों से बड़ी मात्रा में एकत्र किए जाने वाले औषधीय 
पौधों के भौगोलिक वितरण पर एक अध्ययन शरुू करने पर विचार 
कर सकता है।

घ)	 एनबीए मेसर्स इंटर्नेशन्ल फ़्लेवर्स एण्ड फ़्रे गरेंश इ.लि.के खिलाफ 
उचित कानूनी प्रक्रिया शरुू कर सकता है। 

च)	 इन ससं्थानों की ससं्थागत समितियों द्वारा एनबीए के द्वारा 
विकसित की जाने वाली एसओपी के अनसुार  जैविक विविधता 
नियमों के सशंोधन के माध्यम से गैर-वाणिज्यिक अनसुधंान के 
लिए सरल और शीघ्र प्रक्रियाओ ंके लिए एक प्रस्ताव विकसित 
करने के लिए एनबीए; और सबंधंित ससं्थानों के प्रमखुों को 
जवाबदहे बनाने के लिए जब जिम्मेदार / गैर-वाणिज्यिक अनसुधंान 
के लिए आवेदनों की जांच के माध्यम से अधिनियम के कार य्ान्वयन 

को बढ़ायगा, तब उस पर  प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

छ)	  प्राधिकरण ने उन आविष्कारों को छूट दनेे के निर्णय पर महुर लगा 
दी जो यांत्रिक / डिजाइन सधुारक है.

 3.7	 52वीं प्राधिकरण की बैठक-

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की 52 वीं प्राधिकरण बैठक 19 
वीं मार्च 2019 को श्री अनिल कुमार जैन, आईएएस, अतिरिक्त सचिव, 
एमओईएफ और सीसी और अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता की अध्यक्षता 
में गोदावरी कॉन्फ्रें स हॉल, इंदिरा पर य्ावरण भवन, नई दिल्ली में आयोजित 
की गई। बैठक में उठाए गए वे कुछ महत्वपूर्ण विषय जिन पर चर च्ा और 
विचार-विमर्श किया गया और उन पर निर्णय  लिय गये, में निम्नलिखित 
शामिल हैं:

•	 एबीएस विनियम, 2014 पर दिशानिर्देशों की समीक्षा करने और 
इसके लिए उपयकु्त उपाय सझुाने के लिए एक समिति का गठन 
किया जाएगा।

•	 चनुाव आयोग द्वारा प्रस्तुत मसौदा दिशानिर्देश जनता से टिप्पणियां 
लेने के लिए एनबीए वेबसाइट पर होस्ट किए जा सकते हैं। 
सिफारिशों के अनसुार कार्रवाई की गई कार्रवाई सचिवालय स्तर 
पर की जा सकती है और रिपोर्ट  को अगली बैठक में विचार के लिए 
प्राधिकरण के समक्ष रखा जा सकता है।

•	 चनुाव आयोग का गठन श्री ए.के. गोयल की अध्यक्षता में किया 
जाएगा, जिसका उद्देश है- जैविक विविधता नियमों की जांच करना 
एव ंनागोया प्रोटोकॉल के तहत उपयोगकर त्ा दशे के उपायों और 
सेक्टर विशिष्ट एसओपी के विकास की जांच करना है।

•	 भारत हेत ु जैव विविधता परुस्कार 2020 के लिए केवल सात 
श्रेणियों को अधिसूचित किया जाएगा, जो 22.5.2019 को 

अतंर र्ाष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के दौरान घोषित की जा सकती है

2. 	 आवेदक बीडी अधिनियम के प्रावधानों को भविष्य में पालन 
करने का वचन देंगे। 

3. 	 अनमुोदन (समझौतों) में खंड एनबीए सचिवालय द्वारा 
उचित रूप से सशंोधित किए जा सकते हैं।

3.5	 50वीं  प्राधिकरण की बैठक-

प्राधिकरण की पच्चासवीं बैठक 10 वीं -11 दिसबंर, 2018 को एनबीए के 
अध्यक्ष डॉ. बी. मीनाकुमारी की अध्यक्षता में चेन्नई में आयोजित की गई 
थी। बैठक में उठाए गए वे कुछ महत्वपूर्ण विषय जिन पर चर च्ा और विचार-
विमर्श किया गया और उन पर निर्णय  लिय गये, में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) 	प्राध िकरण ने एबीएस पर 52वीं ईसी की सिफारिशों को मंजूरी द ेदी 
और इस बात पर भी सहमति जताई कि हवाई नमूनों के सगं्रह के 
लिए 25 पेट्री डिश / प्लेट को एक इकाई के रूप में लिया जा सकता 
है।

ख) 	  निम्नलिखित विषयों पर एमओईएफ और सीसी द्वारा जारी दिनांक 
10-09-2018 के ओ.एम. पर कार्य करना।

i)	  प्राधिकरण ने उन 3 (2) ससं्थाओ ंके आवेदकों से फॉर्म I 
में आवेदन करने के लिए जैव ससंाधन के एक्सेस हेत ुपूछा, 
जिनके लिय यदि एनबीए से पूर्व अनमुति न ली गई हो और 
अनसुधंान पहले ही किया जा चकुा हो. 

ii)  	प्राध िकरण ने एनबीए को 18 दिसबंर 2018 से पहले 
आवेदित फॉर्म की जांच की प्रक्रिया को तेज करने के लिए 
कहा। इस अवधि के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र, जहां 
जैव ससंाधन एक्सेस हुआ है और एक्सेस होगा, सबंधंित 
एसबीबी को उनकी सहमति के लिय भेजा जायगा और 
स्म्बंधित एसबीबी 15 दिनों में वापस करेंगेI   द्वितीयत: फ़ार्म 
I जिसके लिए बायो रिसोर्स पहले ही एक्सेस हो चकुा है और 
आगे कोई एक्सेस की आवश्यकता नहीं है, उसे सबंधंित 
एसबीबी को सहमति के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए, 
लेकिन प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय को एसबीबी को 

सूचित किया जाएगा।
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•	क्र मशः व्यक्तियों और ससं्थानों के  विजेताओ ंहेत ुनकद परुस्कार 

रु. 2,00,000 और रु. 5,00,000 तक बढ़ाया जा सकता है। ।

•	 एक नया एनबीए लोगो और इसके ससं्करण को एनआईडी जैसे 

विशेष सगंठनों को शामिल करते हुए डिजाइन किया जा सकता है 

और विशेष उत्पाद के लिए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के 

अनपुालन के प्रमाणन के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है।

•	 सदस्यों ने अनशुसंित सरकारी ससं्थानों को अनसुधंान प्रस्तावों 

के परुस्कार के सबंधं में लाल सैंडर्स पर विशेषज्ञ समिति की 

सिफारिशों को मंजूरी दी।

•	 सचिवालय भविष्य में अनसुधंान सवुिधाओ ं के साथ सरकारी 

ससं्थानों और सभी विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित कर सकता 

है।

18
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4.1   अधिनियम की धारा 39 के तहत रिपॉजिटरी की पहचान के लिए 
पात्रता शर्तों / मापदडंों के लिए एक दिशानिर्देश विकसित करन ेके 
लिए विशेषज्ञ समहू

21 अगस्त, 2017 को आयोजित 42 वीं प्राधिकरण की बैठक में लिए गए 
निर्णय के अनसुार, अधिनियम की धारा 39 के तहत रिपॉजिटरी की पहचान के 
लिए पात्रता शर्तों / मापदडंों के लिए एक दिशानिर्देश विकसित करने के लिए 
एक कोर विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। कोर विशेषज्ञ समूह की बैठक 
एनबीए चेन्नई में 05 मई 2018 को आयोजित की गई थी और बीडी अधिनियम 
की धारा 39 के तहत राष्ट्रीय रिपॉजिटरी के पदनाम के लिए मानदडं विकसित 
किया गया था और प्राधिकरण द्वारा अपनी 46 वीं बैठक में इसका समर्थन 
किया गया था। नतीजतन, एनबीए ने आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी 
रिपॉजिटरी को धारा 39 के तहत राष्ट्रीय रिपॉजिटरी के पदनाम के लिए 
मानदडं को सूचित  किया।

प्राधिकरण द्वार गठित समितिया ंऔर 
उनकी गतिविधियां अ

ध्
याय

 4
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जैविक ससंाधनों और उचित और समान 
लाभ साझा करन ेके लिए पहुचँ को 

विनियमित करन ेके लिए गतिविधिया-ँ

अ
ध्

याय
 5

5.1	 एक्सेस और बेनिफिट शेयरिगं (एबीएस) पर विशेषज्ञ समिति 
(ईसी)

जैविक ससंाधनों और / या सबंद्ध ज्ञान, अनसुधंान, जैव-सर्वेक्षण और जैव-
उपयोग और वाणिज्यिक उपयोग, अनसुधंान के परिणामों के हस्तांतरण, 
जैविक ससंाधनों पर अनसुधंान या जानकारी के आधार पर आविष्कार के 
लिए बौद्धिक सपंदा अधिकार प्राप्त करने के लिए पूर्व अनमुोदन की मांग 
करने वाले आवेदन और एनबीए द्वारा प्राप्त ततृीय पक्ष के लिए सलुभ जैविक 
ससंाधनों का हस्तांतरण इस विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता 
है जिसने प्राधिकरण के विचार के लिए उपयकु्त सिफारिशें की थीं। 

वर्ष के दौरान, समिति सात बार अर थ्ात 48वीं बैठक 14 और 15 मई 2018 

को, 49वीं बैठक 10 और 11 जलुाई 2018 को, 50वीं बैठक 10 और 11 
सितबर 2018 को, 51वीं बैठक 15 और 16 अक्टूबर 2018 को, 52वीं 
बैठक 4 दिसबंर 2018 को,  53वीं बैठक 08 जनवरी 2019 को और 54वीं 
बैठक 14 मार्च 2019 को आयोजित हुई और उनमें पहूच और लाभ 
साझाकरण पर लगभग 660 आवेदनों का मूल्यांकन किया गया और 
प्राधिकरण की ससं्तुतियों को प्रदान किया गया .इसके अलावा, ईसी ने 
गैर-भारतीय जैविक ससंाधनों तक पहुचं बनाने, जैव ससंाधनों का उपयोग 
किए बिना बेहतर डिजाइन के दावे पर बीडी अधिनियम की प्रयोज्यता और 
अग्रिम भगुतानों के लिए तौर-तरीकों के लिए तकनीकी कानूनों पर 
तकनीकी-कानूनी इनपटु प्रदान किया।

5.2 	 एबीएस विनियम 2014 पर दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिये 
विशेषज्ञ समिति-

48 वीं प्राधिकरण की बैठक में किए गए निर्णय और एमओईएफसीसी के 
निर्देशों के अनसुार, एनबीए ने एबीएस विनियम, 2014 पर दिशानिर्देशों की 
समीक्षा करने और इसके लिए उचित उपाय सझुाने के लिए एक विशेषज्ञ 
समिति का गठन किया। समिति ने विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रस्तुत मदु्दों पर 
विचार किया और बैठकों में विचार-विमर्श किया. उदाहरणत: पहली  बैठक 

13 फरवरी, 2019 को आयोजि हुई,,  सूसरी बैठक 21 और 22 फ़रवरी 
2019 को आयोजित हुई और तीसरी बैठक 6 तथा 7 मार्च को आयोजित 
हुई.   इसके बाद समिति एनबीए को अपनी रिपोर्ट  “बायोलॉजिकल रिसोर्सेज 
के लिए दिशानिर्देश और सबंद्ध ज्ञान और लाभ विनियमों के समान 
साझाकरण, 2019” पर सशंोधित सशंोधित अधिसूचना के साथ प्रस्तुत 
किया। एनबीए ने मसौद ेके दिशानिर्देशों पर सार्वजनिक टिप्पणी के लिए एक 
महीने का समय दिया और जनता से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया जा 
रहा है।

5.3 	 अनपुालन के अतंर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र 
(आईआरसीसी) उत्पन्न करना;

आनवुांशिक ससंाधनों के उपयोग पर नागोया प्रोटोकॉल के अनचु्छेद 17 के 
तहत और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और 
न्यायसगंत साझाकरण, पार्टियों को प्रवेश के समय एक परमिट या इसके 
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समकक्ष जारी करने की आवश्यकता होती है, सबूत के रूप में कि आनवुशंिक 

ससंाधनों तक पहुचं आधारित थी पहले से सूचित सहमति और पारस्परिक 

रूप से सहमत शर्तों की स्थापना की गई थी। चूकंि भारत नागोया प्रोटोकॉल 

का एक पक्ष है, इसलिए एनबीए ने एबीएस सीएच प्लेटफॉर्म में दी गई 741 

स्वीकृतियों का विवरण अपलोड किया है, जिनमें से अतंर र्ाष्ट्रीय स्तर पर 

मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र उत्पन्न किए गए थे।
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6.1 अनमुोदन का विवरण:

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के उद्देश्य जैविक ससंाधनों का 
सरंक्षण, इसके घटकों का स्थायी उपयोग और उसी के उपयोग से उत्पन्न 
होने वाले लाभों का उचित और न्यायसगंत साझाकरण है। तदनसुार, 
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैविक ससंाधनों और / या अनसुधंान के 
लिए सबंधंित ज्ञान तक पहुचं की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए 
अनिवार्य है; जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग; व्यावसायिक उपयोग; आईपी 
अधिकार प्राप्त करना; अनसुधंान के परिणामों का स्थानांतरण और एक्सेस 
किए गए जैविक ससंाधनों और / या सबंधंित ज्ञान का हस्तांतरण। आवेदक 
द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओ ंको अधिनियम की धारा 3, 4, 6, 14, 
17 और 18 में जैव विविधता नियम 2004 और एअबीएस विनियम 2014 
में उल्लिखित किया गया है।

उपरोक्त गतिविधियों के लिए, एनबीए को विभिन्न हितधारकों से आवेदन 
प्राप्त हो रहे हैं। गैर-भारतीय व्यक्ति या ससं्था; इस उद्देश्य के लिए गठित एक 
विशेषज्ञ समिति के माध्यम से भारतीय व्यक्ति या ससं्था और उसी की जांच 
की जा रही है। आवेदन से सबंधंित विस्तृत जानकारी तालिका 1 में दी गई 
है।

तालिका -1  एबीएस आवेदनों की श्रेणी
बीडी 

अधिनियम 

2002 के 

खंड

फ़ार्म 

सखं्या.
आवेदन का उद्देश्य किसके द्वारा

खंड 3 I अनसुधंान, वाणिज्यिक 

उपयोग, जैव-सर्वेक्षण या 

जैव-उपयोग के लिए जैविक 

ससंाधनों और / या सबंद्ध 

पारपंरिक ज्ञान तक पहुचं

गै र - भ ा र त ी य , 

एनआरआई, विदशेी 

इकाई या भारतीय इकाई 

में गैर-भारतीय भागीदारी 

पूजंी या प्रबंधन है
खंड 4 II अनसुधंान परिणाम का 

स्थानांतरण 

किसी भी भारतीय / गैर-

भारतीय या किसी गैर-

भारतीय, एनआरआई, 

विदशेी इकाई या 

भारतीय इकाई के पास 

शेयर पूजंी में गैर-भारतीय 

भागीदारी है।
खंड  6 III बौद्धिक सपंदा अधिकार प्राप्त 

करने के लिए कोई आपत्ति 

नहीं

कोई भी भारतीय / गैर-

भारतीय या इकाई

	

स्थापना के बाद से, इस कार य्ालय को विभिन्न हितधारकों से 3114 
आवेदन प्राप्त हुए हैं। विवरण चित्र 1 में दिखाए गए हैं। रिपोर्टिंग अवधि के 
दौरान, एनबीए को 931 आवेदन प्राप्त हुए हैं जो सभी प्रकार से पूर्ण हैं और 
प्रससं्करण के लिए उठाए गए हैं। अनपु्रयोगों के प्रससं्करण के चरणों को 
तालिका -2 में दिखाया गया है।

चित्र- 1- विभिन्न श्रेणियों के तहत आवेदनों की प्राप्ति

*31/03/2019 तक प्राप्त आवेदन

तालिका 2: ABS अनपु्रयोगों के प्रससं्करण के चरण

विवरण फ़ार्म I फ़ार्म II
फ़ार्म 
III

प्राप्त 288 5 610
निष्पादित 42 1 331
प्रक्रियाधीन 244 3 238
उल्लंघन 1 1 23
बदं / वापस लिय गये 1 0 18
अनबुधं पर हस्ताक्षर किए / अनमुोदित 61 1 204
मंजूरी द ेदी (पिछले वर्षों में प्राप्त 
आवेदन)

27 0 143

बदं / वापस ले लिया गया (पिछले वर्षों 
में प्राप्त आवेदन)

9 0 43

निरस्त 0 0 0
उल्लंघन 0 0 0

6.2 साझाकरण की प्राप्ति हुई-

एनबीए को 2018-2019 के दौरान लाभ साझाकरण (बीएस) घटक के रूप 
में लगभग 18.38 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। रडे सैंडर्स लकड़ी की 
पहुचं पर महसूस की गई बीएस राशि में से, एनबीए ने प्राधिकरण की मंजूरी 

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की 
धारा 3, 4 और 6 में उल्लिखित गतिविधियों 

के लिए स्वीकृति प्रदान की गई

अ
ध्

याय
 6
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के साथ लाल सैंडर्स पर चनुाव आयोग की सिफारिश के अनसुार आधं्र 

प्रदशे राज्य जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से आधं्र प्रदशे वन विभाग को 

3.00 करोड़ रुपये की राशि वितरित किया है। 

पिछले वर्षों में, एनबीए  ने समदु्री वीड्स की एक्सेस के लिए मेसर्स पेप्सिको 

होल्डिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटड से लाभ साझाकरण घटक की प्राप्ति 

किया था, जिसमें से, एनबीए ने तमिलनाड के चार दक्षिणी तटीय जिलों में 

लाभार थ्ियों के बीच वितरण के लिए तमिलनाड स्टेट एसबीबी को 32.00 

लाख रुपये जारी किए हैं।
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आनवुशंिक ससंाधनों और सबंधंित 
ज्ञान स ेसबंधंित बौद्धिक सपंदा 

अधिकारों के सबंधं में किए गए उपाय

अ
ध्

याय
 7

7.1	 आरभं किये गये उपाय-

जेनेटिक ससंाधन और सबंधंित ज्ञान बायोप्रोस्पेक्टिंग के लिए कच्चे माल 

का गठन करते हैं जो दनुिया में सबसे तेजी से बढ़त आर एडं डी सेक्टर में 

से एक है।  बायोप्रास्पेस्पेक्टिंग मूल्य वर्धित उत्पादों के निर म्ाण में योगदान 

दतेा है जो बदले में अत्यधिक आर थ्िक क्षमता रखते हैं। बौद्धिक सपंदा 

अधिकारों को इस अत्यधिक मूल्यवान जानकारी पर एकाधिकार अधिकार 

बनाने के लिए एक कानूनी उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है और 

जिससे बाजार की सफलता सनुिश्चित होती है। लेकिन पेटेंट के अनदुान के 

माध्यम से निजी सपंत्ति अधिकारों का निर म्ाण भविष्य के अनसुधंान के लिए 

बाधाए ं पैदा कर सकता है। भले ही आईपीआर के धारक महत्वपूर्ण लाभ 

प्राप्त करते हैं, लेकिन वास्तविक सरंक्षक और जैविक ससंाधन और सबंधंित 

ज्ञान के धारकों के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। जैविक विविधता 

पर कन्वेंशन (सीबीडी) का उद्देश्य उपयोगकर त्ाओ ंऔर प्रदाताओ ंके बीच 

आईपीआर के माध्यम से इस तरह के अनसुधंान और जैविक ससंाधनों के 

व्यावसायीकरण से उत्पन्न होने वाले लाभों का समान वितरण करना है। यह 

पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के आधार पर पूर्व सूचित सहमति और 

लाभ के बटंवार ेके माध्यम से प्रवेश के लिए एक अतंरराष्ट्रीय जनादशे के 

निर म्ाण के द्वारा इन हितधारकों के प्रतिस्पर्धी हितों को सतंलुित करने का 

प्रयास करता है। भारत ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 को सीबीडी 

अर थ्ात जैविक ससंाधनों के सरंक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और 

जैविक ससंाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और 

न्यायसगंत बटंवार ेको लागू करने के लिए लागू किया। जैविक विविधता 

अधिनियम की धारा 6 के लिए आवश्यक है कि भारत से प्राप्त जैविक 

ससंाधन पर किसी भी शोध या सूचना के आधार पर किसी भी बौद्धिक 

सपंदा अधिकार के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी बौद्धिक सपंदा 

अधिकार के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रीय जैव विविधता 

प्राधिकरण से पूर्व अनमुोदन प्राप्त होगा।

29 अक्टूबर 2010 को अपनाए गए नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य सीबीडी 

के तीसर ेउद्देश्य को मजबूत करना है - आनवुांशिक ससंाधनों के उपयोग 

पर लाभों का उचित और न्यायसगंत साझाकरण। इस सबंधं में, नागोया 

प्रोटोकॉल के अनचु्छेद 15 और 16 में कहा गया है कि प्रत्येक पार्टी उचित, 

प्रभावी और आनपुातिक विधायी, प्रशासनिक या नीतिगत उपाय करगेी 

ताकि यह सनुिश्चित किया जा सके कि ‘न्यायिक ससंाधन’ और ‘आनवुशंिक 

ससंाधनों से जडु़े पारपंरिक ज्ञान’ अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग किए जात 

हैं। पहले से सूचित सहमति के अनसुार पहुचँा जा सकता है और यह कि 

पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों की स्थापना की गई है, जैसा कि घरलूे 

उपयोग और लाभ-साझाकरण कानून या अन्य पार्टी की नियामक 

आवश्यकताओ ंके अनसुार आवश्यक है। इसके अलावा, पक्ष, गैर-अनपुालन 

की शर्तों को सबंोधित करने के लिए उचित, प्रभावी और आनपुातिक उपाय 

करेंगे, जहां तक सभंव हो और उपयकु्त हो, घरलूे पहुचं और लाभ-साझाकरण 

कानून या नियामक आवश्यकताओ ं के कथित उल्लंघन के मामलों में 

सहयोग करते हैं।

एनबीए उन स्थितियों में आया है जहां विदशेी न्यायालयों में स्थित व्यक्तियों, 

ससं्थानों और कंपनियों ने नवाचार विकसित करने के लिए भारतीय जैविक 

ससंाधनों का एक्सेस और उपयोग किया है और विदशेी पेटेंट कार य्ालयों में 

पेटेंट के लिए आवेदन किया है। गैर-अनपुालन की इन स्थितियों को 

सबंोधित करने के लिए, राष्ट्रीय कानून ने जैविक ससंाधनों के आधार पर 

आविष्कारों के लिए पेटेंट के अनदुान का विरोध करने के लिए वैधानिक 

कार्य के साथ जैविक विविधता अधिनियम की धारा 18 (4) के तहत एनबीए 

को सशक्त बनाया है, जो एनबीए से पूर्व अनमुोदन बिना प्राप्त किया गया था 

। 13 अक्टूबर, 2015 को आयोजित प्राधिकरण की 35 वीं बैठक ने इस मदु्दे 

पर चर च्ा की और एनबीए सचिवालय को ऐसे आईपीआर अनपु्रयोगों का 

विरोध करने के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया। नतीजतन, 

एनबीए ने 55 पेटेंट आवेदनों के खिलाफ कार्रवाई शरुू की है जो दनुिया भर 

के विभिन्न पेटेंट कार य्ालयों में दायर किए गए थे। ये पेटेंट आवेदन भारत से 

विभिन्न जैविक ससंाधनों का उपयोग करते हैं, जिसमें हल्दी (कर म्ाका 

लोंगा), भारतीय गूजबेरी (एम्बेलिसा ऑफ़िसिनैलिस), नीम (अज़दिराच्टा 

इंडिका), अदरक (ज़िनज़ाइबर ऑफ़िसिनल), अश्वगधंा (विथानिया 

सोम्निफरा) सेंटेला ऐशियाटिका, टर्मिनालिया अर्जुन, भारतीय खाडी पत्ती 

(सिन्नमोममु टर्मला) अलोवेरा, स्फ़े रथंस इंडिकस आदि शामिल हैं। विदशेी 

पेटेंट आवेदनों के खिलाफ शरुू किए गए उपायों के परिणामस्वरूप, एनबीए 

को अब तक पूर्व अनमुोदन के लिए तीन (3) आवेदन प्राप्त हुए हैं। बौद्धिक 

सपंदा अधिकार। इनमें से, एनबीए ने दो (2) मामलों (एबीएस समझौते पर 

हस्ताक्षर किए गए) में मंजूरी दी है।

55 पेटेंट आवेदनों के खिलाफ शरुू किए गए उपाय द थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेशन 

’के रूप में हैं जो दनुिया भर के 8 अलग-अलग पेटेंट कार य्ालयों में दायर किए 

गए थे। इन 13 ततृीय पक्ष टिप्पणियों में वर्ष 2018-19 में दायर किए गए थे।



26 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

तालिका 3-     वर्ष 2018 - 19 में किये गए उपायों की सूची

पेटेंट कार य्ालय
की गई कार्यवाही 

की सखं्या

यूरोपियन पेटेंट कार य्ालय (ईपीओ) 5

सयंकु्त राज्य अमेरिका पेटेंट और ट्रेडमार्क  
कार य्ालय (यूएसपीटीओ)

5

कनाडाई बौद्धिक पेटेंट कार य्ालय (सीआईपीओ) 3

7.2	 भारतीय पेटेंट कार्यालयों द्वारा प्रकाशित पेटेंट्स का अनवुीक्षण

जैविक विविधता (बीडी) अधिनियम, 2002 की धारा 6 के लिए आवश्यक 
है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत से प्राप्त जैविक ससंाधन पर किसी भी शोध 
या जानकारी के आधार पर किसी भी बौद्धिक सपंदा अधिकार के लिए 
आवेदन कर रहा हो, एनबीए की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करगेा। पेटेंट अधिनियम, 
1970 की धारा 10 (4) (ii) (डी) के लिए आवश्यक है कि आविष्कार में 
प्रयकु्त जैविक ससंाधनों के स्रोत और उत्पत्ति का खलुासा किया जाए। 
इसके अलावा जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 6 की भावना 
को 25 मार्च, 2013 को ‘पेटेंट के लिए जैव प्रौद्योगिकी अनपु्रयोगों के लिए 
दिशानिर्देश’ और ‘पारपंरिक ज्ञान और जैविक सामग्री से सबंधंित पेटेंट 
आवेदनों के प्रससं्करण के लिए दिशानिर्देश’ में शामिल किया गया है। 18 
दिसबंर 2012 को औद्योगिक नीति और सवंर्धन विभाग (डीआईपीपी) के 
तहत पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क  (सीजीपीडीटीएम) भारत से प्राप्त 
जैविक सामग्री पर आधारित आविष्कारों के लिए पेटेंट तब तक प्रदान नहीं 
किया जाएगा जब तक कि आवेदक द्वारा ‘एनबीए अनमुति’ की एक प्रति 
प्रस्तुत नहीं की जाती है। इसके अलावा इस आवश्यकता को फॉर्म I में एक 
घोषणा के रूप में भी शामिल किया गया है जिसे पेटेंट आवेदकों द्वारा प्रस्तुत 
किया जाना है। यह सनुिश्चित करता है कि भारत से प्राप्त जैविक ससंाधनों 
पर आधारित आविष्कारों के लिए पेटेंट एनबीए से अनमुोदन प्राप्त किए बिना 
प्रदान नहीं किया जाएगा। इन दिशानिर्देशों के बावजूद, कुछ पेटेंट अभी भी 
दिए जा रहे हैं और जैविक विविधता (बीडी) अधिनियम, 2002 का उल्लंघन 
कर रहे हैं।

इसलिए, एनबीए सचिवालय ने हर महीने भारतीय पेटेंट कार य्ालय 
(आईपीओ) द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले पेटेंट आवेदनों की निगरानी शरुू 
की थी ताकि पेटेंट कार य्ालय के साथ-साथ आवेदक को उन आविष्कारों के 
बार ेमें अच्छी तरह से सूचित किया जा सके जो सभंावित रूप से दायर ेमें 
आएगें। धारा 6 की और एनबीए की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता 
होगी। बायोटेक्नोलॉजी, एग्रोकेमिकल्स, टीके-बायोटेक्नोलॉजी, 
माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड एडं फार म्ास्युटिकल्स के प्रासगंिक 
प्रभागों के लिए निगरानी प्रक्रिया की गई। एनबीए ने अक्टूबर 2018 और 
मार्च 2019 के बीच 2,405 आवेदनों की जांच की थी और 351 मामलों में 
आईपीओ को सचंार भेजा था, जिसमें बताया गया था कि उक्त आविष्कार 
धारा 6 के दायर ेमें आएगा और एनबीए की मंजूरी अनिवार्य थी। आईपीओ 
ने आवेदकों को आवश्यकता के बार ेमें जागरूक करने के लिए, पेटेंट प्रदान 
करने से पूर्च,  इन पत्रों को अपनी वेबसाइट में भी प्रकाशित किया था ताकि 
आवेदक समय से पहले एनबीए से सपंर्क  कर सकें . 

तालिका 4- आईपीओ द्वारा प्रकाशित पेटेंटों की निगरानी के लिए 
साखं्यिकी

माह
प्रकाशित 

आवेदनों की 
सखं्या

एनबीए के दायर ेमेम 
न आने वालो की 

सखं्या

अक्टूबर 2018 404 67

नवबंर 2018 414 56

दिसम्बर 2018 355 42

जनवरी 2019 351 47

फ़रवरी 2019 359 37

मार्च 2019 522 102

योग 2,405 351
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जैव ससंाधनों के उपयोग के लिए 
प्राधिकरण द्वारा स्वीकृतियां अ

ध्
याय

 8

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैविक ससंाधनों और / या अनसुधंान के 
लिए सबंधंित ज्ञान तक पहुचं की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए 
अनिवार्य है; जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग; व्यावसायिक उपयोग; आईपी 
अधिकार प्राप्त करना; अनसुधंान के परिणामों का स्थानांतरण और एक्सेस 
किए गए जैविक ससंाधनों और / या सबंधंित ज्ञान का हस्तांतरण। आवेदक 
द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाए ंअधिनियम की धारा 19 और 20 में,  
जैविक विविधता नियम 2004 और एबीएस विनियम 2014 के 14, 17, 
18, 19 और 20 मे  दी गई हैं.  

उपरोक्त गतिविधियों के लिए, एनबीए विभिन्न हितधारकों अर थ्ात गैर-
भारतीय व्यक्ति या ससं्था से आवेदन प्राप्त कर रहा है; इस उद्देश्य के लिए 
गठित एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से भारतीय व्यक्ति या ससं्था और 
उसकी की जांच की जा रही है। आवेदन से सबंधंित विस्तृत जानकारी 

तालिका 5 में दी गई है।

तालिका 5:  एबीएस अनपु्रयोगों की श्रेणी

धारा फ़ार्म श्रेणी

बीडी अधिनियम 
,2002 की धारा 
20

फ़ार्म IV ततृीय पक्ष एक्सेस किए गए जैविक ससंाधनों 
और / या सबंधंित ज्ञान का हस्तांतरण.

ए ब ी ए स 
विनियम,् 2014 
की धारा 13

फ़ार्म बी जैविक ससंाधनों का उपयोग करके 
भारतीय शोधकर त्ाओ ं / सरकारी 
ससं्थानों द्वारा भारत के बाहर 
आपातकालीन उद्देश्य के लिए गैर-
वाणिज्यिक अनसुधंान या अनसुधंान 
का सचंालन करना

स्थापना के बाद से, इस कार य्ालय को विभिन्न हितधारकों से फॉर्म IV (88) 

और फॉर्म बी (89) के 177 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अनपु्रयोगों के प्रससं्करण 

के चरणों को तालिका -6 में दिखाया गया है।

तालिका -6: फॉर्म IV और फॉर्म बी के एबीएस अनपु्रयोगों के 

प्रससं्करण के चरण

विवरण फ़ार्म IV फ़ार्म बी योग

प्राप्त 6 22 28

निष्पादित 0 14 14

प्रक्रियाधीन 6 7 13

उल्लंघन 0 0 0

बदं/ वापस लिय गये 0 1 1

ह्स्ताक्षरित/अनमुोदित 
करार

1 0 1

निष्पादित (पूर्व वर्ष मे 
प्राप्त आवेदन)

0 3 3

बदं (पूर्व वर्ष मे प्राप्त 
आवेदन)

1 2 3

निरस्त 0 0 0

उल्लंघन 0 0 0
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बौद्धिक सपंदा अधिकार और जैव विविधता 
अधिनियम, 2002 स ेसबंधंित जागरूकता; और 

सार्वजनिक भागीदारी

अ
ध्

याय
 9

9.1 	 क्रू ड हर्ब्स सहित जैविक ससंाधनों के निर्यात के तौर-तरीकों पर 

चर्चा के लिए आयोजित बैठक-

सीमा शलु्क-सीबीईसी द्वारा प्रस्तावित, एनबीए, चेन्नई में 19 अप्रैल, 2018 
को जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (बीडी एसक्ट) के अनपुालन में 
जैविक जड़ी बूटियों सहित जैविक ससंाधनों के निर य्ात के तौर-तरीकों पर 
चर च्ा के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कें द्रीय उत्पाद और 
सीमा शलु्क बोर्ड (सीबीईसी), विदशे व्यापार महानिदशेालय (डीजीएफटी), 
वन्यजीव अपराध नियतं्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) और राष्ट्रीय जैव विविधता 
प्राधिकरण के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने बीडी अधिनियम / 
इक्सिम नीति / वन्यजीव सरंक्षण अधिनियम / सीमा शलु्क अधिनियम, 
आदि के प्रावधानों को ध्यान में रखकर बंदरगाहों पर बीडी अधिनियम के 
प्रावधानों को लागू करने से सबंधंित विभिन्न मदु्दों पर चर च्ा की गई और  वे 
विभिन्न व्यवस्थाओ ंके बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली सर्वसम्मति पर 
पहुचें। 

9.2 	प्रिंट  मीडिया के माध्यम स ेजागरूकता

9.2.1 	 वर्तमान विज्ञान:   

उपयोगकर त्ाओ ंद्वारा जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के 
अनपुालन की आवश्यकता के बार ेमें जागरूकता सजृन पर अपनी पहल के 
तहत, एनबीए ने अग्रणी विज्ञान पत्रिका के 10 मासिक अकंों से विज्ञापन 
दनेा शरुू किया है, जिसे वैज्ञानिक बिरादरी के काफ़ी दर्शकों द्वारा दखेा जा 
रहा है।  इस स्कोर पर, बीडी अधिनियम के बार ेमें 10 मई 2018 को पहला 
अकं प्रकाशित किया गया था। बाद में, एनबीए ने 10 जून 2018 को “एबीएस 
ई-फाइलिंग” पर, 10 जलुाई 2018 को, “जैविक ससंाधनों तक पहुचं” पर, 
10 अगस्त, 2018 को   बौद्धिक सपंदा अधिकार प्राप्त करने के लिए एनबीए  
का पूर्व अनमुोदन पर, सितबर, 2018 को  “रिसर्च एडं असेस्ड 
बायोलॉजिकल ससंाधनों के परिणामों का हस्तांतरण” पर,  16 वर्ष अक्टूबर 
2018 को एनबीए मे बीडी एक्ट के 16 वर्ष,  दिसबंर 2018 को फ़ार्म बी और 
फ़ार्म सी के बार ेमे और एबीएस इ फ़ाइलिंग के बार ेमें 10 मार्च 2019 को 
विज्ञापन जारी किया.  

9.2.2 	 डाउन टू अर्थ: 

डाउन टू अर्थ पत्रिका उन प्रमखु पत्रिकाओ ंमें से एक है जिसकी करीब लाख 
पर य्ावरणविद,् उद्योगों, अतंर र्ाष्ट्रीय / सयंकु्त राष्ट्र थिंक टैंक सगंठनों, 
वैज्ञानिकों और शोधकर त्ाओ,ं आदि तक विशाल पहुचं है, 

.चूकंि इसकी विशाल् पहूच है,  एनबीए ने पांच (5) अकंों में बीडी अधिनियम 
के बार े में विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्णय लिया। तदनसुार, पहला 
विज्ञापन डाउन टू अर्थ - 16-31 अगस्त, 2018 को “एबीएस ई-फाइलिंग” 

पर जारी किया गया और दूसरा विज्ञापन 16-30 सितबर, 2018 को “रिसर्च 
एडं एक्सेसेड बायोलॉजिकल ससंाधनों के परिणामों का हस्तांतरण” पर 
जारी किया गया: बीडी अधिनियम के बार ेमें अक्टूबर 2018 को, एनबीए के 
16 साल; दिसबंर 2018 फॉर्म-बी एडं फॉर्म-सी और 10 मार्च, 2019 को 
“एबीएस ई-फाइलिंग” के बार ेमें अकं जारी किय गये.  इसी तरह, एनबीए ने 
“जैविक ससंाधनों तक पहुचं” के बार ेमें हेरिटज अमतृ की पत्रिका में विज्ञापन 
प्रकाशित किया।

9.3	  छात्रों में जागरूकता पैदा करना:   

प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि वे सभी विश्वविद्यालयों के सिलेबस  में 
बीडी एक्ट को शामिल करके  जैव विविधता 2002 के बार े मे छात्रों एव ं
अनसुन्धानकर त्ाओ ं में जागरूकता पैदा करें. प्राधिकरण के निर्णय के 
अनसुार, एनबीए ने भारत में सभी राज्यों में प्रमखु विश्वविद्यालयों को 
सूचीबद्ध किया और बीडी अधिनियम 2002 के बार ेमें पाठयक्रम / अडंर / 
पोस्ट के पाठयक्रम में शामिल करने के अनरुोध के साथ सबंधंित 
विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों / कुलपतियों को सचुना भेजा।  यह कार्रवाई 
छात्रों के लिए अधिनियम के प्रावधानों के बार ेमें ज्ञान प्रदान करने का मार्ग 
प्रशस्त करगेी। तदनसुार, अब तक, एनबीए ने विभिन्न विश्वविद्यालयों जैसे 
कि निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में पत्राचार भेजा है।

क)	तमि लनाड 	 - 	 19 विश्वविद्यालय

ख)	केरल 	 - 	 16 विश्वविद्यालय

ग)	 कर न्ाटक 	 - 	 39 विश्वविद्यालय

घ)	 आधं्र प्रदशे 	 - 	 23 विश्वविद्यालय

च) 	तलंगाना 	 - 	 14 विश्वविद्यालय

छ) 	गजुरात 	 - 	 42 विश्वविद्यालय

ज) 	छत्तीसगढ़ 	 - 	 16 विश्वविद्यालय

इसी तरह, एनबीए दूसर ेराज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों को इस तरह की 
सूचना भेजने की प्रक्रिया में है।

9.4  	 जैव विविधता पर जागरूकता कार्यक्रम के लिए एनबीए का 

अनदुान

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 एनबीए को लागू करने के अपने मूल 
आदशे की प्रासगंिकता के साथ, विश्वविद्यालयों / कॉलेजों, शैक्षणिक 
ससं्थानों, राज्य जैव विविधता बोर्डों आदि की गतिविधियों, जागरूकता 
कार्यक्रमों और घटनाओ ं का एक सीमित सीमा तक समर्थन करता है। 
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एनबीए समय-समय पर जैव विविधता पर नए और मूल कार्यों के प्रकाशन 

या प्रलेखन के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। उपरोक्त 

गतिविधियों का समर्थन करने के लिए, प्राधिकरण ने प्रस्ताव जांच समिति 

(तालिका 7) की सिफारिश के आधार पर 59 प्रस्तावों का समर्थन किया है।

तालिका 7:     2018-19 के दौरान आयोजित प्रस्ताव जाचं समिति 

की बैठकों की सूची

2018-19 के दौरान आयोजित प्रस्ताव जांच समिति की बैठकों की सूची

आयोजित बैठकों की कुल सखं्या 6

समिति के समक्ष प्रस्तुत कुल प्रस्ताओ ंकी सखं्या 92

फ़ंड के लिय ससं्तुत कुल प्रस्ताओ ंकी सखं्या 59

ससं्तुत वित्तीय सहायता की कुल सखं्या 1,02,68,700

मंजूर की गई वित्तीय सहायता की कुल राशि 81,57,146

9.5     भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2018

भारत की जैव विविधता सम्मेलन के सम्मेलन की ग्यारहवीं बैठक की 

अध्यक्षता के दौरान भारत सरकार के  पर य्ावरण, वन और जलवाय ुपरिवर्तन 

मंत्रालय ने यूएनडीपी के साथ मिलकर भारत में 2012 में भारत जैव 

विविधता परुस्कारों की शरुुआत की थी.  2014 और 2016 में जैव 

विविधता प्राधिकरण के साथ साझेदारी में यूएनडीपी द्वारा दूसर ेऔर तीसर े

राउंड का सफलतापूर्वक सचंालन किया गया।

चौथे दौर के परुस्कारों को एनबीए में ससं्थागत रूप दिया गया और इसके 

लिए गोवा के माननीय मखु्यमंत्री ने 22 मई, 2017 को अतंर र्ाष्ट्रीय विविधता 

के लिए अतंर र्ाष्ट्रीय दिवस पर चौथा भारत जैव विविधता परुस्कार लॉन्च 

किया। इसके बाद, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने चौथे भारत जैव 

विविधता परुस्कार, 2018 की मेजबानी की, जिसमें परुस्कार के लिए ज्ञान 

भागीदार के रूप में यूएनडीपी भारत आनबोर्ड कार्य कर रहा था और उसमेम 

निम्नलिखित श्रेणियों  के अतंर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए थे - (i) सरंक्षण  

(ii) जैविक ससंाधनों का उपयोग ( iii) पहुचं और लाभ साझा करने के लिए 

प्रतिकारक तंत्र और (iv) सर्वश्रेष्ठ जैव विविधता प्रबधंन समितिया।ँ

प्राप्त आवेदनों की जांच करने और विजेताओ ंको अतंिम रूप दनेे के लिए, 

एनबीए ने एक परुस्कार चयन समिति का गठन किया था जिसमें विभिन्न 

प्रासगंिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ सदस्य थे। एनबीए द्वारा इस समिति की बैठकें  

नियमित अतंराल पर बलुाई जाती हैं और सदस्यों द्वारा शॉर्टलि स्ट किए गए 

आवेदकों के काम को मान्य करने के लिए फील्ड विजिट की जाती है। 

नतीजतन, परुस्कार चयन समिति के सदस्यों द्वारा विजेताओ ंका चयन 

किया गया। उन्हें 22 मई 2018 को हैदराबाद में अतंर र्ाष्ट्रीय विविधता के 

लिए अतंर र्ाष्ट्रीय दिवस आयोजन के दौरान 1 लाख रुपये का नकद 

परुस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक प्रमाण पत्र दिया गया। असाधारण कार्यों 

के प्रयासों की सराहना करने और प्रोत्साहित करने के लिए, उत्सव के 

दौरान कुछ विषयों के लिए विशेष उल्लेख किया गया था। परुस्कार के 

विजेताओ ंकी सूची तालिका 8 में दी गई है।

तालिका 8 :    
भारत जैव विविधता पुरस्कार 2018 के विजेताओ ंकी सूची 

श्रेणी उप श्रेणी विजेता विशेष उल्लेख

जगंली प्रजातियों 
का सरंक्षण ससं्थान

सिगंचुगं बगुनु ग्राम 
सामदुायिक रिजर्व 

प्रबधंन समिति, पश्चिम 
कामेंग जिला, 

अरुणाचल प्रदशे 

उमरू बीएमसी, 
री-भोई जिला, 

मेघालय 

लेमेसाचेनलोक सगंठन, 
लॉन्गेंग, नागालैंड 

ट्री फ़ाउंडेशन, 
चेन्नई, तमिलनाड

गोदरजे एडं बॉयस 
मैन्यूफ़ेक्चरिगं क. 

लि, मुंबई, 
कोरोमंडल 
इंटरनेशनल 
लिमिटड, 

काकीनाडा, आधं्र 
प्रदशे 

पालतू प्रजातियों 
का सरंक्षण–

ससं्थान

कच्छ उंठ उच्छेरक 
मालधारी सगंठन 

(कुम्स, भजु-कच्छ, 
गजुरात 

सहजा समदृ्धि, 
बेंगलरुु, कर न्ाटक 

व्यक्ति 
श्री काल्डेन सिघंी 

भूटिया, उत्तर 
सिक्किम, सिक्किम 

श्री शाजी एन एम, 
वायनाड, केरल 

जैविक ससंाधनों 
का सतत 
उपयोग 

ससं्थान
सघंम महिला किसान 

समूह, मेदक, 
तेलंगाना 

भारत सरकार-
यूएनडीपी-जीईएफ 

सिधंदुरु्ग  
परियोजना, मुंबई, 

महाराष्ट्र 
टिज़ू घाटी जैव 

विविधता सरंक्षण 
और आजीविका 

नेटवर्क , ज़ुनहेबोटो, 
नागालैंड 

व्यक्ति सशु्री पार्वती नागराजन, 
विल्लुपरुम, तमिलनाड 

पहुचँ और लाभ 
साझा करने के 
लिए पनुर्प्राप्त 

करने योग्य तंत्र 

रायपासा बीएमसी, 
धलाई, त्रिपरुा 

सर्वश्रेष्ठ जैव 
विविधता प्रबधंन 

समिति

पिथौराबाद बीएमसी, 
सतना, मध्य प्रदशे 

कोरिगंा बीएमसी, 
पूर्वी गोदावरी, आधं्र 

प्रदशे 

इराविपेरूर बीएमसी 
पथनम्थीता, केरल

मोदी (झेरी) बीएमसी, 
आसिफाबाद, 

तेलंगाना 
मीनांगडी बीएमसी, 

वायनाड, केरल 
सिकरीबारी बीएमसी, 

धलाई, त्रिपरुा 
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9.6 	 अतंर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस (आईडीबी) -2018

अतंर र्ाष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस समारोह का उद्घाटन भारत के माननीय 

उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायड द्वारा किया गया था। समारोह में भाग 

लेने वाले अन्य गणमान्य व्यक्ति थे- श्री ए.के.जैन, आईएएस, अध्यक्ष, 

एनबीए, और अतिरिक्त सचिव, एमओईएफ और सीसी; श्री हसं राज वर म्ा, 

आईएएस, अतिरिक्त मखु्य सचिव, तमिलनाड सरकार, श्री के शभूं 

कलोलिकर, आईएएस, प्रमखु सचिव, तमिलनाड सरकार और डॉ पूर्वजा 

रामचदं्रन, सचिव, एनबीए।

अतंर र्ाष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस -2019 का राष्ट्रीय स्तर का उत्सव 

भारत सरकार और एनबीए द्वारा सयंकु्त रूप से 22 मई, 2019 को 

तमिलनाड के कलैवनार आरगंम, चेन्नई में तमिलनाड सरकार के सहयोग 

से आयोजित किया गया था। अतंर र्ाष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 2019 का 

विषय था “हमारी जैव विविधता, हमारा भोजन, हमारा स्वास्थ्य”। तमिलनाड 

सरकार के पर य्ावरण विभाग के निदशेक डॉ। जयतंी मरुली को इस आयोजन 

के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया।

इस सत्र में जैव विविधता / पर य्ावरण के क्षेत्र में कई प्रसिद्ध व्यक्तित्व, कें द्र 

और राज्य सरकारों के विभागों के वरिष्ठ अधिकारी (पर य्ावरण, वन, ग्रामीण 

विकास और पचंायती राज, तटरक्षक, राज्य जैव विविधता बोर्ड, प्राधिकरण 

के सदस्य, वैज्ञानिक और शोधकर्त और बीएमसी के सदस्यों ने भी भाग 

लिया।  इस अवसर पर स्कू ल के छात्रों, महिला स्व-सहायता समूहों, इको-

क्लबों, गैर सरकारी सगंठनों आदि के लगभग 1200 प्रतिभागियों ने भी इस 

कार्यक्रम में भाग लिया और इसे एक शानदार सफलता दिलाई।

समारोह के दौरान, एक विषयगत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और 

मानव कल्याण के लिए जैव विविधता के सरंक्षण और सतत उपयोग के बार े

में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य और कें द्र सरकार के सगंठनों, 

सीएसओ और एनजीओ के कई विभागों ने भाग लिया।

31
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जीव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37, 
38, 40 और 64 के तहत जारी किए गए नियम अ

ध्
याय

 1
0

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 64

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, कें द्र सरकार की पिछली मंजूरी के साथ, 
आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा 
करने के लिए नियम बनाएगा।

10.1	 जैविक ससंाधनों और सबंद्ध ज्ञान और लाभ साझाकरण 

विनियम, 2014  पर दिशानिर्देर्श।

आनवुांशिक ससंाधनों के उपयोग पर नागोया प्रोटोकॉल के अनसुरण में 
धारा 64 की उपधारा (1) के साथ धारा 64 और उप-धारा (4) की धारा 21 
के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, आनवुशंिक विविधता अधिनियम, 
2002 के नागोया प्रोटोकॉल के अनसुरण में  29 अक्टूबर, 2010 को 
जैविक विविधता पर कन्वेंशन के उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों 
का उचित और न्यायसगंत साझाकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 
ने नियमों को “जैव ससंाधनों के लिए दिशानिर्देश और सबंद्ध ज्ञान और लाभ 
साझाकरण विनियम, 2014” बनाया और 21 नवबंर 2014 को अधिसूचित 
किया। 

नियमों से तात्पर्य है:

क.	 जैविक ससंाधनों तक पहुचं और / या अनसुधंान के लिए अनसुधंान 
या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए सबंद्ध ज्ञान

ख.	  वाणिज्यिक उपयोग के लिए या जैव-सर्वेक्षण और वाणिज्यिक 
उपयोग के लिए जैव-उपयोग के लिए जैविक ससंाधनों तक पहुचं 
की प्रक्रिया

ग.	  जैविक ससंाधनों से सबंधंित अनसुधंान के परिणामों के हस्तांतरण 
की प्रक्रिया

घ.	  शोध के लिए ततृीय पक्ष को सलुभ जैविक ससंाधनों और / या 
सबंद्ध ज्ञान के हस्तांतरण की प्रक्रिया। वाणिज्यिक उपयोग

च.	 बौद्धिक सपंदा अधिकार प्राप्त करने के लिए अनापत्ति लेने की 
प्रक्रिया

छ.	 वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक ससंाधनों तक पहुचं के लिए 

लाभ साझाकरण का तरीका; अनसुधंान / वाणिज्यिक उपयोग के 
लिए तीसर े पक्ष के लिए पहुचँ प्राप्त जैविक ससंाधनों और / या 
सबंद्ध ज्ञान का हस्तांतरण

10.1.1 विशेषज्ञ समिति को जैविक विविधता अधिनियम और नियमों 

में मदु्दों की पहचान करना होगा जिसम ेबदलाव हो सकता है और जिसमें 

सशंोधन अपेक्षित हो सकता है

 पर य्ावरण, वन और जलवाय ुपरिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 16.01.2019 के 
अपने कार य्ालय  कार य्ालय के अतंर्गत एक विशेषज्ञ समिति गठित किया 
जिसका कार्य जैव विविधता अधिनियम और नियमों में मदु्दों की पहचान 
करना होगा जिसमे बदलाव हो सकता है और जिसमें सशंोधन अपेक्षित हो 
सकता है.  समिति का गठन अधिनियम और नियमों के कार य्ान्वयन में प्राप्त 
अनभुव के आधार पर होगा.  तदनसुार, एनबीए ने 6 बैठकों का आयोजन 
किया और एमओएफ़सीसी को अपनी रिपोर्ट  दनेे की सवुिधा प्रदान की।

1)	 1) पहली बैठक 22 जनवरी 2019 को नेशनल लॉ स्कू ल ऑफ़ 
इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर में आयोजित की गई 

2)	 बीडी अधिनियम और नियमों में मदु्दों की पहचान करने के लिए 
एनबीए, चेन्नई में 23 और 24 जनवरी 2019 को  एनबीए के 
अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई।

3)	 बीडी अधिनियम और नियमों से सबंधंित मदु्दों / चनुौतियों पर 31 
जनवरी और 1 फरवरी, 2019 को एमओईएफसीसी, नई दिल्ली 
में मंथन सत्र आयोजित किया गया।

4)	 एनबीए, चेन्नई में 08 फरवरी, 2019 को दूसरी बैठक हुई। 

5)	 एनबीए, चेन्नई में अधिनियम / नियमों के कार य्ान्वयन से सबंधंित 
मदु्दों / चनुौतियों पर विभिन्न मंत्रालयों / हितधारकों के समूहों / 
एसबीबी के साथ परामर्श बैठक 09 और 11 फ़रवरी  को आयोजित 
की गई। 

6)	 एनएलएसआईयू, बेंगलरुु में 15 फरवरी 2019 को रिपोर्ट  को 
अतंिम रूप दनेे के लिए में अतंिम बैठक आयोजित की  गई.
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10.2	 जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के तहत जैव 

विविधता विरासत स्थलों (बीएचएस) की घोषणा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मेघालय, ओडिशा और पश्चिम बगंाल राज्यों ने 
जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के प्रावधानों के तहत तीन 
जैव विविधता विरासत स्थल (बीएचएस) घोषित किए। निम्नलिखित 
विवरण तालिका -9 में दिए गए हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान घोषित 
 जैव विविधता विरासत स्थलों का विवरण

क्रमांक राज्य
बीएचएस का 

नाम
स्थान अधिसूचना सखं्या

1 मेघालय खलव कुर 
सीमीम 
किल्लेंग 

उमकोन गांव, 
उमलिग 
ब्लॉक,  
री-भोई जिला

No. For.53/2018/59 
dated 13.12.2018

2 उडीसा मंडरसू रायकिया 
ब्लॉक,

No.10F(TR)27/2019/ 
5265/F& E dated 
12.3.2019

3 पश्चिम बंगाल चिल्कीगढ़ 

कनक दरु ग्ा 

जैव विविधता 

विरासत स्थल

जम्बोनी 

ब्लॉक, 

झारग्राम 

जिला 

926/
EN/T-II-7/003-
ii/2003, dated 
16.04.2018

(Gazetted on 
21.05.2018)

10.3 	 जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अतंर्गत 

सशंोधन

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 सबंधंित राज्य सरकारों 
के साथ परामर्श के साथ कें द्र सरकार को उन पौधों और पशओु ं की 
प्रजातियों को अधिसूचित कर,ेजो विलपु्त होने के कगार पर हैं क्योंकि उनका 
स्तित्व खतर ेमें है. यह इनके किसी भी उद्देश्य के लिए सगं्रह को रोकने या 
विनियमित करने और उन प्रजातियों के पनुर व्ास और सरंक्षण के लिए 
उचित कदम उठाने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए।  अब तक 18 राज्यों 
और 2 कें द्र शासित प्रदशेों जैसे असम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदशे, जम्मू 
और कश्मीर, कर न्ाटक, केरल, मध्य प्रदशे, मणिपरु, मेघालय, मिजोरम, 
उड़ीसा, पजंाब, तमिलनाड, त्रिपरुा, उत्तर प्रदशे, उत्तराखंड ने कुल 159 
पौधों और 175 पश ुप्रजातियों को सूचीबद्ध करते हुए बीडी अधिनियम के 
अन.ु 38 के अतंर्गत अधिसूचित किया है.

एमओईएफ़सीसी और एनबीए ने u / s 38 के अतंर्गत अधिसूचना जारी 
करने के लिय शेष 13 राज्यों के साथ बात कर रहे हैं। तेलंगाना, गजुरात 
और नागालैंड की राज्य सरकारों ने हाल ही में खतर ेके अतंर्गत आने वाली 
प्रजातियों को अधिसूचित करने के लिय अपने अनमुोदन की सूचना द ेदिया 
है. एमओईएफ़सीसी बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (बीएसआई) और 
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जेडएसआई) के साथ प्रजातियों की सूची के 
अनवुीक्षण  के लिय इस विषय पर बातचीत कर रहा है।
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वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक 
योजना अ

ध्
याय

 1
2

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत की जैव विविधता अधिनियम को 
लागू करने के लिए और कन्वेंशन द्वारा जैविक विविधता (सीबीडी) पर दिए 
गए जनादशे को पूरा करने के लिए भी हर वर्ष कार्रवाई बिदंओु ंकी एक सूची 
निर ध्ारित करता है। राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) और जैव विविधता 
प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की सक्रिय भागीदारी के साथ 2019-20 के 
दौरान निम्नलिखित कार्य किए जाएगें:

1)  	 बीएमसी के राज्य-वार नेटवर्क  और पीबीआर की तैयारी में अब 
तक की गई प्रगति की समीक्षा, मौजूदा परिचालन प्रक्रिया में 
चनुौतियों और कमियों का विश्लेषण करना।  बीएमसी की कार य्ात्मक 
स्थिति का आकलन करना और दशे के जैवविविधता सपंन्न क्षेत्रों 
में और आसपास के बीएमसी के पनुरुद्धार को प्राथमिकता दनेा।

2) 	 राज्यों में पीबीआर की तैयारी के लिए अनकूुलित तंत्र की समीक्षा 
(साइट और राज्य विशिष्ट कार्यप्रणाली; कैप्चर किए गए आकंड़ों 
का प्रमाणीकरण, वित्तीय सहायता का उपयोग, सहायता की मात्रा 
के सशंोधन की आवश्यकता, यदि कोई हो आदि)।

3)	 एनबीए सभी कें द्र शासित प्रदशेों के साथ बातचीत शरुू करने में 
एमओईएफसीसी के हस्तक्षेप की कोशिश करगेा और अधिनियम 
की धारा 22 (2) से सबंधंित शक्तियों या कार्यों को प्रत्यायोजित 
करने की प्रक्रिया को गति प्रदान करगेा और अडंमान - निकोबार 
और लक्षद्वीप द्वीप समूह में विशेष जोर दनेे के साथ सघं शासित 
प्रदशेों में जैव विविधता प्रबधंन समितियों के गठन की सवुिधा 
प्रदान करगेा।

 4) 	 एसबीबी द्वारा प्रलेखित डेटा को सकंलित करने के लिए एक समान 
प्रारूप विकसित करने के लिए पीबीआर को डिजिटल करना।

5) 	 बीएमसी के गठन और पीबीआर की तैयारी के लिए अनदुान से 
एसबीबी के लिए सत्यापन प्रक्रिया को सवु्यवस्थित करके पूर े
भारत में स्थानीय निकायों के एक डिजिटल डेटाबेस का निर म्ाण।

6) 	 जैव-ससंाधनों, उनके सरंक्षण और सतत प्रबधंन से सबंधंित लाइन 
विभागों के साथ वन्यजीव, वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सीमा शलु्क 
और उत्पाद शलु्क विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण और 
कार्यशालाए ंआयोजित करना।

7)	 विभिन्न हितधारकों के लिए गैर सरकारी सगंठनों, अनसुधंान 
ससं्थानों, अकादमिक, सरकारी विभागों के माध्यम से जैव 
विविधता अधिनियम, 2002 पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, 
सगंोष्ठियों और सेमिनारों का आयोजन।

8) 	 विभिन्न हितधारकों के लिए बीडी अधिनियम, 2002 के प्रभावी 
कार य्ान्वयन के लिए मीडिया, प्रिंट, आचरण क्षमता निर म्ाण और 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित 
करना।

9) 	 बीडी अधिनियम की धारा 40 के तहत सामान्य रूप से कारोबार 
होने वाली वस्तुओ ं (एनटीसी) के रूप में वर्गीकृत किए गए जैव 
ससंाधनों की सूची में सधुार की आवश्यकता पर आधारित सधुार 
की सवुिधा दनेा।

10) 	 बीडी अधिनियम की धारा 38 के तहत विलपु्त होने के कगार पर आ 
चकुी प्रजातियों की सरुक्षा और पनुर व्ास की व्यवस्था और सवुिधा 
प्रदान करना।

11) 	 राष्ट्रीय स्वंयसेवक सघं के विकास और पचंायती राज, हैदराबाद 
के सहयोग से स्थानीय स्वशासन पदाधिकारियों और 
जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों को लाभान्वित करने 
के लिए जैव विविधता शासन पर क्षमता निर म्ाण कार्यक्रमों को लागू 
करना।

12) 	 विषय विशेषज्ञ समितियों को विषय मामलों पर विचार-विमर्श करने 
के लिए और निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण की बैठकें  आयोजित 
करना।

13) 	 एनबीए सचिवालय में एनआईसी के साथ मिलकर एबीएस 
अनपु्रयोगों के वास्तविक समय प्रससं्करण को लागू करना।

14) 	प्राध िकरण द्वारा अपनाए गए रडे सैंडर्स की रिपोर्ट  में लिए गए 
निर्णयों को लागू करना।

15) 	 लाभार थ्ियों के साथ विशेष रूप से बोवाइन मवेशी भ्रूण और रडे 
सैंडर्स के उपयोग पर अर्जित लाभार थ्ियों के साथ जैविक ससंाधनों 
और / या सबंद्ध पारपंरिक ज्ञान के उपयोग से अर्जित लाभ साझा 
करना.

 16) 	 माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली की प्रधान 
पीठ ने सभी राज्यों और कें द्रशासित प्रदशेों को जैविक विविधता 
अधिनियम, 2002 और जैविक विविधता नियम, 2004 के प्रवर्तन 
के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए नोटिस जारी किया। 
माननीय एनजीटी ने यह दखेा कि दशे में विद्यमान स्थानीय 
निकायों की कुल सखं्या के उक्त अधिनियम और नियमों  के 
कार य्ान्वयन में अतंर था। इस आदशे के अनपुालन में, 
एमओईएफसीसी के साथ समन्वय में एनबीए राज्य सरकारों, 
राज्यों के पचंायती राज विभाग और राज्य जैव विविधता बोर्डों के 
साथ आवधिक बैठकें  करगेा। अतिरिक्त सचिव, एमओईएफसीसी 
जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में 
बीएमसी के शीघ्र गठन के लिए राज्यों के मखु्य सचिवों को अनरुोध 
करते हुए पत्र लिख सकते हैं। एनबीए बीएमसी के गठन और राज्यों 
की पीबीआर तैयार करबे की दिशा में किए गए कार्यों और प्रगति पर 
अनपुालन रिपोर्ट  प्रस्तुत करगेा। 
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  राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अन्य 
महत्वपूर्ण गतिविधियां अ

ध्
याय

 1
3

13.1. 	 कानूनी और नियामक ढाचें की समीक्षा

13.1.1 वर्तमान में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा या उसके 

खिलाफ मकुदम ेचल रह ेहैं

विधि कक्ष विभिन्न अदालतों / न्यायाधिकरणों के समक्ष राष्ट्रीय जैव 
विविधता प्राधिकरण      /      पर य्ावरण और वन मंत्रालय के खिलाफ 
मकुदमों से निपटने के लिए और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के लिए 
पेश वकील की सहायता के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय जैव विविधता 
प्राधिकरण जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के उल्लंघन और उक्त 
अधिनियम के तहत जारी किसी भी आदशे या निर्देश से सबंधंित मामलों को 
लेकर सक्रिय कदम उठा रहा है। एनबीए में लंबित मामलों की सूची तालिका 
-10 में दी गई है।

तालिका 10- विभिन्न न्यायालयों / न्यायाधिकरणों के समक्ष एनबीए में 
लबंित मामलों की सूची-

क्रमांक अदालत/ट्रिब्यूनल का नाम केस सखं्या सखं्या

1 भारत का सर्वोच्च न्यायालय SLP 8137 of  2018 1

2 भारत का सर्वोच्च न्यायालय SLP 17471 of 2019 1

3 भारत का सर्वोच्च न्यायालय SLP 18122 of 2019 1

4 भारत का सर्वोच्च न्यायालय SLP 18141 of 2019 1

5 भारत का सर्वोच्च न्यायालय CIVIL APPEAL  
5827 of 2019

1

6 भारत का सर्वोच्च न्यायालय CIVIL APPEAL 5826  
of 2019

1

7 भारत का सर्वोच्च न्यायालय SLP 7951 of 2014 1

8 भारत का सर्वोच्च न्यायालय Criminal Appeal 
No.1720 / 2015

1

9 भारत का सर्वोच्च न्यायालय Criminal Appeal 
No.1721 / 2015

1

10 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, चेन्नई O A No.10/2014 1

11 जे.एम,एफ़सी, धारवाड C.C.579 of 2012 1

12 धारवाड़ में कर न्ाटक बेंच का 
उच्च न्यायालय

Crl. P.No.100616 
of 2014

1

13 धारवाड़ में कर न्ाटक बेंच का 
उच्च न्यायालय

Crl. P.No.100618 
of 2014

1

14 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल , (पीबी 
–कोर्ट  सखं्या. II) नई दिल्ली

Original 
Application 
No.347/2016

1

क्रमांक अदालत/ट्रिब्यूनल का नाम केस सखं्या सखं्या

15 मध्य प्रदशे उच्च न्यायालय, 
जबलपरु बेंच

W.P. No.6968/2017 1

16 मध्य प्रदशे उच्च न्यायालय, 
जबलपरु बेंच

W.P No. 8880 of 
2019

1

17 बबंई उच्च न्यायलयt W.P. No. 414 of 
2018

1

18 केरल उच्च न्यायलय, 
एर ण्ाकुलम

W.P (Civil) No. 
41622 of 2018

1

19 केरल उच्च न्यायलय, 
एर ण्ाकुलम

W.P (Civil) No. 
41976 of 2018

1

20 केरल उच्च न्यायलय, 
एर ण्ाकुलम

W.P (Civil) No. 
41903 of 2018

1

21 केरल उच्च न्यायलय, 
एर ण्ाकुलम

W.P (Civil) No. 
42017 of 2018

1

22 कर न्ाटक उच्च न्यायालय, 
बैंगलोर

W.P. No. 5546 of 
2019

1

23 कर न्ाटक उच्च न्यायालय, 
बैंगलोर

W.P. No. 6111 of 
2019

1

13.1.2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आवेदन और अपीलें सूचना के 

अधिकार अधिनियम, 2005 के अनरुूप विधि कक्ष द्वारा ससंाधित की गई ं

थी और कें द्रीय लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा, 

मामलों के अनसुार, विधि कक्ष के सहयोग से निपटाई गई  थीं। समीक्षाधीन 

अवधि में निपटाए गए आरटीआई की कुल सखं्या 38 है।

13.1.3 समझौते का मसौदा तैयार करना

समझौतों का कानूनी अनवुीक्षण,  समझौता ज्ञापन और अन्य दस्तावेज 

विधि कक्ष के अन्य कार्यों में से एक है।

13.1.4 एसबीबी नियम

एनबीए ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 63 के तहत उन्हें दी 

गई शक्तियों के अनसुार विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए राज्य जैविक 

विविधता नियमों की समीक्षा किया।  राज्य जैविक विविधता नियमों की 

समीक्षा एनबीए द्वारा या तो स्वत: सजं्ञान लेकर या  सबंधंित राज्य जैव 

विविधता बोर्ड (एसबीबी) के ज़्नुरोध के आधार पर की गई है।
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13.2 	 एनबीए द्वारा एसबीबी को वित्तीय सहायता प्रदान की गई

एनबीए ससं्थागत तंत्र को मजबूत करने की दिशा में ग्रांट-इन-एड्स द्वारा सभी राज्य जैव विविधता बोर्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और जैविक 
विविधता अधिनियम, 2002 के कार य्ान्वयन की सवुिधा प्रदान करता है। इस दिशा में, एनबीए ने हरियाणा, मणिपरु, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाड, त्रिपरुा 
और उत्तराखंड राज्यों में 513 नई बीएमसी की स्थापना के लिय  ने रु. 3,31,64,792/- की राशि जारी किया।  आधं्र प्रदशे, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदशे, 
मणिपरु, मिजोरम, नागालैंड और पजंाब में 138 पीबीआर की तैयारी के लिए 1, 69, 20,000 / - की कुल राशि जारी की गई थी। 

इसके अलावा, एनबीए ने एसबीबी को रु .2, 97, 91,822 / - रुपये की वित्तीय सहायता जारी की, जो बनुियादी ढांचे के घटकों, सवंिदात्मक कर्मचारियों के 
आउटसोर्सिंग, प्रशिक्षण और हितधारक समूहों की क्षमता निर म्ाण, सहकर्मी से सहकर्मी के लिए मांगी गई वित्तीय सहायता के लिय,  एसबीबी / बीएमसी के 
लिए एक्सचेंज विजिटिग, ज्ञान सामग्री की छपाई और प्रसार, थीमेटिक एक्सपर्ट कमेटी के गठन और 2018-19 के दौरान दशे भर के 23 राज्यों के लिए 
वेबसाइट अनरुक्षण हेत ुहै। 31.03.2019 के अनसुार गठित बीएमसी  और तैयार किय गये पीबीआर  कुल सूची तालिका 11 में दी गई है।

तालिका 11- राज्यवार गठित बीएमसी और 31.03.2019 के अनसुार तैयार पीबीआर –

राज्य
जिला पचंायतें

मध्यवर्ती पचंायतें (ब्लॉक / 
तालकु / मंडल / नगर 

पालिका / नगर निगम))
ग्राम / ग्राम पचंायतें सभी स्तरों पर 

गठित बीएमसी 
की किल सखं्या

सभी स्तरों पर 
प्रलेखित पीबीआर 
की कुल सखं्या 

कुल गठित कुल गठित कुल गठित
आधं्र प्रदशे 13 3 664 624 12924 5689 6316 200
अरूणाचल प्रदशे 25 0  177  0 1795 139 139 43
आसाम 26 0  189  189 2241 40 229 136
बिहार 38 0 534 0 8386 0 0 0
छत्तिसगढ 27 0  146  0 10978 242 242 0
गोवा 2 0  14  1 191 191 192 0
गजुरात 33 0  407  0 13996 7596 7596 1164
हरियाणा 22 1 5 140  15 6222 1732 1762 0
हिमाचल प्रदशे 12 4 132 2 3226 713 719 6
जम्मू व काश्मीर 22 0  306  0 4172 0 0 0
झारखंड 24  07 294 126 4391 3730 3863 25
कर न्ाटक 30 16 176 148 6022 5350 5514 1958
केरल 6 6 87 87 941 941 1034 932
* मध्य प्रदशे 50 50 313  0 23381 23381 23431 890
महाराष्ट्ऱ 34 15 681 141 27835 24334 24490 18
मणिपरु 12 0  40  4 2676 163 167 22
मेघालय 11 0  46  0 6839 280 280 45
मिजोरम 8 0  26  0 534 286 286 5
नागालैंड 11 0  74  0 1238 122 122 0
उडीसा 30 0  314  0 6801 2480 2480 104
पजंाब 22 22 145 17 1310 35 74 43
राजस्थान 33 0 295 0 9892 119 119 0
सिक्किम 4 0  0 0 187 42 42 4
तमिलनाड 31 0  385 385 12524 664 1049 0
तेलंगाना 33  5 662 70 12751 3109 3184 173
त्रिपरुा 8 0 70 55 1178 821 876 467
उत्तराखडं 13 0 173 0 7956 948 948 124
उत्तर प्रदशे 75 1 821 0 58781 58781 58782 325
पश्चिम बगंाल 23 0  468 435 3341 0 435 150
कुलl 678 144 7779 2299 252709 141928 144371 6834

*मध्य प्रदशे – पनुर्गठित बीएमसी की सखं्या (2015-19) – 683 जीपी स्तर पर
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13.3 	 राज्य जैव विविधता बोर्डों की राष्ट्रीय बैठक

राज्य की जैव विविधता बोर्ड (SBB) की तेरहवीं (13 वीं) राष्ट्रीय बैठक दशे 
में विभिन्न राज्यों में जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के कार य्ान्वयन से 
सबंधंित मदु्दों पर चर च्ा करने के लिए तीस्ता हॉल, इंदिरा पीरवरन 
भवन,एमओईएफ़सीसी, नई दिल्ली में 29 दिसबंर, 2018 को आयोजित 
की गई थी। यह वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की 
स्थापना के बाद से आयोजित होने वाली ऐसी वार्षिक राष्ट्रीय बैठकों की 
श्रृंखला के अनरुूप था। एसबीबी की राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन पर य्ावरण, 
वन & जलवाय ुपरिवर्तन  मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा किया गया था।, जो इस 
अवसर के मखु्य अतिथि थे। श्री सिद्धान्त दास, आईएफएस, महानिदशेक 
वन, एमओईएफसीसी; डॉ. ए के मेहता, अतिरिक्त सचिव, एमओईएफसीसी,  
डॉ. सजुाता अरोड़ा, सलाहकार, एमओईएफसीसी, डॉ. कुलदीप सिहं, 
निदशेक, एनबीपीजीआर, श्री यशवीर सिहं, आर थ्िक सलाहकार, 
एमओईएफसीसी और श्रीमती अमरजीत आहूजा, आईएएस (सेवानिवतृ्त) 
बैठक मे षामिल होने वाले अन्य गणमान्य व्यक्ति थे।   22 एसबीबी के 
अध्यक्ष और सदस्य सचिव, कें द्र शासित प्रदशेों के प्रतिनिधि, प्राधिकरण के 
सदस्य, एमओईएफसीसी के अधिकारीगण सहित लगभग 80 प्रतिनिधि, 
विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी सगंठनों से विशेष आमतं्रित और प्रिंट 
और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि  एसबीबी की इस वार्षिक बैठक में 
भाग लिए।

एसबीबी की तेरहवीं राष्ट्रीय बैठक ने जैव विविधता अधिनियम के 
कार य्ान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में विशेष रूप से जैव 
विविधता प्रबधंन समितियों (बीएमसी) की स्थापना और हाल ही में माननीय 

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पारित एक आदशे 
के पीछे ड्रॉप में जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करने की भी 
समीक्षा की। 

 जैव विविधता विविधता (सीबीडी) पर भारत की प्रतिबद्धता को स्वीकार 
करते हुए, राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओ ं के 
कार य्ान्वयन और प्रासगंिक राष्ट्रीय लक्ष्यों सहित आइची जैव विविधता 
लक्ष्य की दिशा में प्रगति की समीक्षा की गई। सीबीडी को 6 वीं राष्ट्रीय 
रिपोर्ट  पूर ेदशे में आयोजित परामर्शों में प्राप्त इनपटु और कन्वेंशन को लागू 
करने के लिए की गई कार्रवाई के आधार पर तैयार की गई थी। माननीय मंत्री 
ने इस बैठक के दौरान छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट  ऑनलाइन प्रस्तुत की और 
“भारत की प्रगति पर राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य- A पूर व्ावलोकन” नामक 
एक सूचनात्मक दस्तावेज़ जारी किया।

बैठक में विचार-विमर्श एसबीबी द्वारा अधिनियम के दायर ेमें किए गए मखु्य 
गतिविधियों, इसके कार य्ान्वयन की प्रक्रिया में सामूहिक अनभुवों को साझा 
करने और राज्यों के विभिन्न मामलों पर कानूनी आवश्यकताओ ं के 
अनपुालन में किए गए प्रयासों पर आधारित था।

13.4	 सरकारी ससं्थानों / विभागों के साथ उच्च स्तरीय बातचीत:

1.	ड ॉ. बी मीनाकुमारी अध्यक्ष  राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण  ने 

मेक्सिको सिटी, मैक्सिको में 24-25 मई 2018 को “2030 

सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा” के नागोया प्रोटोकॉल के कार य्ान्वयन 

और इसके योगदान के लिए प्रैक्टिकल तरीके फॉरवर्ड चैलेंज और 

थर्ड एबीएस डायलॉग में भाग लिया। सवंाद में अफ्रीका, यूरोपीय 

सघं, होंडुरास, भारत, केन्या, मैक्सिको, पेरू और वियतनाम के 

प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
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2.	 श्री टी. रविकुमार, सचिव, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ने 

19-20 जून, 2018 को पेरिस, फ्रांस में सत्र के लिए एथिकल 

बायोड्रेड (यूईबीटी) की कंपनियों के लिए वार्षिक सम्मेलन में भाग 

लिया और भारत में मौजूदा एबीएस कानून, जैविक ससंाधनों तक 

पहुचं के लिए आवेदन प्रक्रिया और लाभ-बटंवार ेपर प्रकाश डाला। 

उन्होंने सबंधंित सामदुायिक सशक्तिकरण का भी वर्णन किया, जो 

कि जैविक ससंाधनों की प्रकृति और विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि जैविक 

ससंाधनों जैसे कि फार म्ास्यूटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधन, पर य्ावरणीय 

बायोरमेेडिएशन, न्यूट्रास्यूटिकल, अनसुधंान और रडे सैंडर्स के 

निर य्ात (एक उच्च मूल्य वाले जैव- ससंाधन) की खरीद करता है।

3.	 28 मई 2018 को पर य्ावरण, वन और जलवाय ुपरिवर्तन मंत्रालय 

के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई 

थी, जिसमें जैव विविधता विभाग के कुछ प्रावधानों को सशंोधित 

करने के लिए सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) से प्राप्त 

चर च्ा पत्र पर चर च्ा की गई थी। , जिसमें सचिव, एनबीए ने भाग 

लिया।

4.	 ससंदीय अनमुान समिति ने 2 जलुाई 2018 को तमिलनाड के 

ऊटी में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए), तमिलनाड 

जैव विविधता बोर्ड और सरकारी वनस्पति उद्यान के प्रतिनिधियों 

के साथ ‘जैव विविधता और पर य्ावरण-सरंक्षण  विषय’  पर  

अनौपचारिक चर च्ा किया. एनबीए ने सदस्यों द्वारा उठाए गए 

सवालों के जवाब तैयार किए और लोकसभा सचिवालय को आगे 

प्रसारण के लिए एमओईएफसीसी को भेजा।

13.5  चौधा भारतीय अतंर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव(आईआईएसफ़े) 

-2018

5-8 अक्टूबर, 2018 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में विज्ञान और 

प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पथृ्वी विज्ञान के सहयोग से चौथे आईआईएसएफ़ 

2018 का आयोजन किया गया था। आईआईएसएफ़ का उद्देश्य यवुा छात्रों, 

वैज्ञानिक और टेक्नोक्रेट  को एक मंच प्रदान करना है।  स्वच्छ भारत 

अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट  विलेज, स्मार्ट  सिटीज, 

नमामि गगें, अननाथ शरत अभियान आदि जैसे प्रमखु कार्यक्रमों की लाइन 

में ज्ञान और विचारों के आदान-प्रदान के लिए यह भूमिका पर जोर दतेा है। 

यह जनता के लिए विज्ञान की भूमिका और समाज के लिए विज्ञान पर जोर 

दतेा है।

चौथे आईआईएसएफ़ का उद्घाटन 6 अक्टूबर, 2018 को लखनऊ में भारत 

के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था और इसमें लगभग 10000 प्रतिनिधियों का 

प्रतिनिधित्व किया गया था जिसमें 5000 छात्र, 550 शिक्षक, पूर्वोत्तर क्षेत्र 

के 200 छात्र, 20 अतंर र्ाष्ट्रीय प्रतिनिधि और लगभग 200 स्टार्ट-अप 

शामिल थे। कें द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने लखनऊ में 

चार दिवसीय विज्ञान महोत्सव में कुछ प्रमखु कार्यक्रमों का उद्घाटन किया, 

जिनमें यवुा वैज्ञानिक सम्मेलन, वैश्विक भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी 

हितधारकों की बैठक (जिस्ट) और मेगा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग 

एक्सपो शामिल हैं। । IISF-2018 की अपनी फोकल थीम “परिवर्तन के 

लिए विज्ञान” में 23 विशेष कार्यक्रम थे।.यवुा वैज्ञानिकों के काम के प्रदर्शन 

और और कई प्रदर्शनियां आयोजित की गई थी।

आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, राष्ट्रीय जैव विविधता 

प्राधिकरण (एनबीए) ने हॉल नंबर 3 में मेगा साइंस, टेक्नोलॉजी एडं इंडस्ट्री 

एक्सपो में एक स्टॉल लगाया। एनबीए की ओर से, प्रोजेक्ट टीमों यूएनईपी-

जीईएफ़-एमओईएफ़सीसी ने आईआईएसएफ़ 2018 के कार्यक्रम 

प्रतिभागियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक प्रदर्शनी लगाई। 

यूएनईपी-जीईएफ़ और सेबाल, एनबीए की टीम के सदस्यों ने कार्यक्रम में 

भाग लिया। एनबीए प्रदर्शनी में जैव विविधता अधिनियम 2002 से सबंधंित 

16 पोस्टर, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के बार ेमें लगाए गये जैसे- 

पहुचँ और लाभ साझाकरण स्पष्टीकरण, जैव विविधता प्रबधंन समितिया ँ

(बीएमसी), जैव विविधता का आर थ्िक मूल्यांकन, सतत विकास लक्ष्य, 

राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य, ऐची जैव विविधता लक्ष्य, उत्तर प्रदशे में जैव 

विविधता क्षेत्र आदि और जैव विविधता हितधारकों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों 

को कई एनबीए प्रकाशन सामग्री वितरित की गई।

13.6	 एनबीए द्वारा मनाये गये / आयोजित महत्वपूर्ण दिवस-

13.6.1 एनबीए के 15 वें स्थापना दिवस का आयोजन

एनबीए का 15 वा ँस्थापना दिवस 1 अक्टूबर, 2018 को एनबीए, चेन्नई में 

मनाया गया। प्रो. डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन, पूर्व सचिव डेयर और 
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आईसीएआर, एमओए एडं एफडब्ल्यू, जीओआई और ससं्थापक, 
एमएसएसआरएफ, गेस्ट ऑफ ऑनर थे। श्री हसं राज वर म्ा, आईएएस, 
सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास और पचंायती राज मखु्य अतिथि थे, जबकि 
एनबीए ककी अध्यक्ष डॉ. बी.  मीनाकुमारी ने समारोह की अध्यक्षता की थी। 
दिनेश मिश्रा, प्राधिकरण सदस्य और डॉ. एच. मल्लेशप्पा, आईएफ़एस.
पीसीसीएफ़ और एचओएफ़एफ़, तमिलनाड वन विभाग भी इस उत्सव में 
शामिल हुए। इस आयोजन के दौरान यूएनईपी-जीईएफ परियोजना का एक 
प्रकाशन “एक्सेस एडं बेनिफिट शेयरिगं के लिए वार त्ा” शीर्षक से जारी किया 
गया।

13.6.2 अतंर्राष्ट्रीय योग दिवस

अतंर र्ाष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2018 को एनबीए, चेन्नई में मनाया गया। 
अध्यक्ष, एनबीए की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें श्री 
श्रीरविशकंर के आर्ट ऑफ़ लिविगं प्रोग्राम से योग के प्रतिपादक श्री मारुत 

एसवीपीआर ने योग के महत्व को समझाया और योग का बनुियादी प्रशिक्षण 
भी दिया।

13.6.3	हिदंी दिवस

एनबीए के कर्मचारियों ने 14 सितबर, 2018 को हिदंी दिवस मनाया। हिदंी 
सप्ताह के उपलक्ष्य में एनबीए में एक हिदंी कार्यशाला आयोजित की गई। प्रो.
एल.अमजद अली खान मखु्य अतिथि थे और उन्होंने हिदंी भाषा के महत्व 
पर भाषण दिया। हिदंी में पढ़ना, लिखना, गाना, प्रश्नोत्तरी और स्मृति खेल 
जैसे विषय एनबीए के कर्मचारियों के लिए आयोजित किए गए और 14 

सितबर, 2019 को मखु्य अतिथि द्वारा विजेताओ ंको परुस्कार दिए गए.।

13.6.4  सतर्क ता जागरूकता सप्ताह

कें द्रीय सतर्कता  आयोग और एमओईएफ और सीसी के निर्देशानसुार 
सतर्कता  जागरूकता सप्ताह के अवसर पर 30 अक्टूबर, 2018 को सभी 

जिनमें यवुा वैज्ञानिक सम्मेलन, वैश्विक भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी 

हितधारकों की बैठक (जिस्ट) और मेगा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग 

एक्सपो शामिल हैं। । IISF-2018 की अपनी फोकल थीम “परिवर्तन के 

लिए विज्ञान” में 23 विशेष कार्यक्रम थे।.यवुा वैज्ञानिकों के काम के प्रदर्शन 

और और कई प्रदर्शनियां आयोजित की गई थी।

आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, राष्ट्रीय जैव विविधता 

प्राधिकरण (एनबीए) ने हॉल नंबर 3 में मेगा साइंस, टेक्नोलॉजी एडं इंडस्ट्री 

एक्सपो में एक स्टॉल लगाया। एनबीए की ओर से, प्रोजेक्ट टीमों यूएनईपी-

जीईएफ़-एमओईएफ़सीसी ने आईआईएसएफ़ 2018 के कार्यक्रम 

प्रतिभागियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक प्रदर्शनी लगाई। 

यूएनईपी-जीईएफ़ और सेबाल, एनबीए की टीम के सदस्यों ने कार्यक्रम में 

भाग लिया। एनबीए प्रदर्शनी में जैव विविधता अधिनियम 2002 से सबंधंित 

16 पोस्टर, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के बार ेमें लगाए गये जैसे- 

पहुचँ और लाभ साझाकरण स्पष्टीकरण, जैव विविधता प्रबंधन समितिया ँ

(बीएमसी), जैव विविधता का आर थ्िक मूल्यांकन, सतत विकास लक्ष्य, 

राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य, ऐची जैव विविधता लक्ष्य, उत्तर प्रदशे में जैव 

विविधता क्षेत्र आदि और जैव विविधता हितधारकों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों 

को कई एनबीए प्रकाशन सामग्री वितरित की गई।

13.6	 एनबीए द्वारा मनाये गये / आयोजित महत्वपूर्ण दिवस-

13.6.1 एनबीए के 15 वें स्थापना दिवस का आयोजन

एनबीए का 15 वा ँस्थापना दिवस 1 अक्टूबर, 2018 को एनबीए, चेन्नई में 

मनाया गया। प्रो. डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन, पूर्व सचिव डेयर और 
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एनबीए कर्मचारियों को एक अखंडता प्रतिज्ञा दिलाई गई और कर्मचारियों 
को उस दिन और उसके महत्व के बार ेमें बताया गया।

13.7	 परियोजनाए ं/ कार्यक्रम

बीडी अधिनियम और नियमों के माध्यम से अनिवार्य कार्यों के अलावा, 
एनबीए को एमओईएफ और सीसी द्वारा विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय 
परियोजनाओ ं/ कार्यक्रमों को लागू करने के कार्यों के साथ सौंपा गया है। 
परियोजनाओ ं / कार्यक्रम का उद्देश्य सीबीडी और बीडी अधिनियम के 
लक्ष्यों को आगे और पूरा करना है। 

13.7.1 यूएनईपी - जीईएफ़ – एमओईईएफ़ और सीसी एबीएस 

परियोजना 

उद्देश्य

यूएनईपी - जीईएफ - एमओईएफ और सीसी परियोजना का उद्देश्य एबीएस 
पर ससं्थागत, व्यक्तिगत और प्रणालीगत क्षमताओ ंको बढ़ाना है जिससे 
भारत मे जैव विविधता अधिनियम 2002 तथा नियम 2004 का कार य्ान्वयन 
पहुचं और लाभ साझाकरण करार कार य्ान्वयन के माध्यम से जैव विविधता 
सरंक्षण को प्राप्त किया ज सके।

कार्यान्वयन एजेंसी और साझेदार

यह परियोजना वर्तमान में भारत के दस प्रांतीय राज्यों अर थ्ात आधं्र प्रदशे, 
गजुरात, गोवा, हिमाचल प्रदशे, कर न्ाटक, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, 
त्रिपरुा और पश्चिम बंगाल में लागू की जा रही है।

एनबीए दस राज्य जैव विविधता बोर्ड, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 

(बीएसआई), जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जेडएसआई), सयंकु्त राष्ट्र 
विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), सयंकु्त राष्ट्र पर य्ावरण कार्यक्रम - डिवीजन 
ऑफ एनवायरनमेंटल लॉ एडं कन्वेंशन (यूएनईपी /डीईएलसी) के सहयोग 
से सयंकु्त राष्ट्र विश्वविद्यालय - इंस्टीटयूट फॉर द एडवांस्ड स्टडी ऑफ 
सस्टेनेबिलिटी (यूएनयू-आईएस) और वैश्विक पर य्ावरण सवुिधा (जीईएफ़) 
इस परियोजना को कार य्ान्वित करता है। 

परियोजना के घटक

परियोजना के मखु्य घटक हैं:

• 	 एबीएस के लिए सभंावित जैव विविधता की पहचान और चयनित 
पारिस्थितिकी प्रणालियों जैसे कि वन, कृषि और आर्द्रभूमि में 
उनका मूल्यांकन।

• 	 जैविक विविधता अधिनियम के एबीएस प्रावधानों को लागू करने के 
लिए उपकरण, कार्यप्रणाली, दिशानिर्देश, रूपरखेा का विकास।

• 	 एबीएस पर पायलटिग समझौते

• 	 राष्ट्रीय स्तर पर एबीएस प्रावधानों से सबंधंित नीति और 
विनियामक ढाचँों का कार य्ान्वयन और जिससे अतंर र्ाष्ट्रीय एबीएस 
नीति के मदु्दों में योगदान होता है।

• 	 बीडी अधिनियम के एबीएस प्रावधानों के कार य्ान्वयन को मजबूत 
करने के लिए क्षमता निर म्ाण।

• 	 जन जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ाना।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान:

1. 	य एनईपी-जीईएफ़-एमओईएफ़सीसी एबीएस प्रोजेक्ट टीम ने 
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और तेलंगाना राज्य जैव 
विविधता बोर्ड द्वारा आयोजित प्रो. जयशकंर तेलगाना राज्य कृषि 
विश्वविद्यालय हैदराबाद में आयोजित अतंर र्ाष्ट्रीय विविधता 2018 
के लिए अतंर र्ाष्ट्रीय प्रदर्शनी में शैक्षिक प्रदर्शनी का समन्वय किया।. 
प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय श्री जोगू रमन्ना, माननीय मंत्री  
पर य्ावरण, वन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और बीसी कल्याण, तेलंगाना 
सरकार ने किया। प्रदर्शनी में विश्वविद्यालयों, अनसुधंान ससं्थानों, 
जैव विविधता प्रबंधन समितियों, विकास एजेंसियों और गैर-
लाभकारी एजेंसियों को कवर करने वाली 26 से अधिक विभिन्न 
एजेंसियों द्वारा भाग लिया गया था।
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2. 	 प्रदर्शनी का अवलोकन एमओईएफ़सीसी,  भारत सरकार और 

एनबीए के अधिकारियों जैसे अतिरिक्त सचिव श्री अरुण कुमार 

मेहता, सलाहकार, डॉ. सजुाता अरोरा औ क्रमश: अध्यक्ष  डॉ. 

मीनाकुमारी बी,  श्री रबीकुमार, सचिव ने किया।

3. 	 कार्यक्रम के दौरान परियोजना प्रबधंन इकाई यूएनईपी-जीईएफ़, 

एनबीए ने त्रिपरुा राज्य से ब्रूम ग्रास को कवर करने वाले एक मामले 

के साथ फिल्म को एक्सेस बेनिफिट शेयरिगं पर लॉन्च किया।

जैव ससंाधनों के साथ जुड़े पारपंरिक ज्ञान का विमोचन- एक केस 
दस्तावेज: 

यूएनईपी-जीईएफ-एमओईएफसीसी एबीएस परियोजना, राज्य परियोजना 
इकाइयों से टीम के सदस्यों की मदद से “जैविक ससंाधनों से सबंद्ध 
पारपंरिक ज्ञान - एक केस दस्तावेज” नामक एक दस्तावेज विकसित किया, 
जो जैव से जडु़े पारपंरिक ज्ञान और जानकारी में नीतिगत अतंर्दृष्टि प्रदान 
करने के लिए एक व्यापक प्रकाशन का प्रयास है। -ससंाधन दस्तावेज़ का 
उद्देश्य नीति निर म्ाताओ ंऔर शोधकर त्ाओ ंको कानूनी तंत्रों को लागू करने 
के माध्यम से लाभ प्राप्त करने की सवुिधा प्रदान करना है जो बदले में 

नवप्रवर्तनकर त्ाओ,ं ज्ञान और सूचना के धारकों को जैविक ससंाधनों के 
सरंक्षण और निरतंर उपयोग के लिए समान हिस्सा पाने में मदद करते हैं। 
डॉ। आर.एस. राणा, अध्यक्ष, एक्सपर्ट कमेटी, एग्रोबायोडायवर्सिटी पर 
अध्यक्ष द्वारा 11 सितबर, 2018 को एक्सपर्ट कमेटी ऑन एक्सेस एडं 

बेनिफिट शेयरिगं के उत्सव के दौरान, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, 

चेन्नई के परिसर में आयोजित किया गया।

यूएनईपी-जीईएफ़-एमओईएफ़सीसी एबीएस  परियोजना की समीक्षा 
बैठक:

एनबीईपी-जीईएफ-एमओईएफसीसी एबीएस परियोजना की समीक्षा बैठक 

एनबीए में 12 सितबर को आयोजित की गई। दस प्रांतीय राज्यों के 

(बीएसआई), जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जेडएसआई), सयंकु्त राष्ट्र 
विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), सयंकु्त राष्ट्र पर य्ावरण कार्यक्रम - डिवीजन 
ऑफ एनवायरनमेंटल लॉ एडं कन्वेंशन (यूएनईपी /डीईएलसी) के सहयोग 
से सयंकु्त राष्ट्र विश्वविद्यालय - इंस्टीटयूट फॉर द एडवांस्ड स्टडी ऑफ 
सस्टेनेबिलिटी (यूएनयू-आईएस) और वैश्विक पर य्ावरण सवुिधा (जीईएफ़) 
इस परियोजना को कार य्ान्वित करता है। 

परियोजना के घटक

परियोजना के मखु्य घटक हैं:

• 	 एबीएस के लिए सभंावित जैव विविधता की पहचान और चयनित 
पारिस्थितिकी प्रणालियों जैसे कि वन, कृषि और आर्द्रभूमि में 
उनका मूल्यांकन।

• 	 जैविक विविधता अधिनियम के एबीएस प्रावधानों को लागू करने के 
लिए उपकरण, कार्यप्रणाली, दिशानिर्देश, रूपरखेा का विकास।

• 	 एबीएस पर पायलटिग समझौते

• 	 राष्ट्रीय स्तर पर एबीएस प्रावधानों से सबंधंित नीति और 
विनियामक ढाचँों का कार य्ान्वयन और जिससे अतंर र्ाष्ट्रीय एबीएस 
नीति के मदु्दों में योगदान होता है।

• 	 बीडी अधिनियम के एबीएस प्रावधानों के कार य्ान्वयन को मजबूत 
करने के लिए क्षमता निर म्ाण।

• 	 जन जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ाना।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान:

1. 	य एनईपी-जीईएफ़-एमओईएफ़सीसी एबीएस प्रोजेक्ट टीम ने 
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और तेलंगाना राज्य जैव 
विविधता बोर्ड द्वारा आयोजित प्रो. जयशकंर तेलगाना राज्य कृषि 
विश्वविद्यालय हैदराबाद में आयोजित अतंर र्ाष्ट्रीय विविधता 2018 
के लिए अतंर र्ाष्ट्रीय प्रदर्शनी में शैक्षिक प्रदर्शनी का समन्वय किया।. 
प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय श्री जोगू रमन्ना, माननीय मंत्री  
पर य्ावरण, वन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और बीसी कल्याण, तेलंगाना 
सरकार ने किया। प्रदर्शनी में विश्वविद्यालयों, अनसुधंान ससं्थानों, 
जैव विविधता प्रबधंन समितियों, विकास एजेंसियों और गैर-
लाभकारी एजेंसियों को कवर करने वाली 26 से अधिक विभिन्न 
एजेंसियों द्वारा भाग लिया गया था।
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प्रतिनिधियों ने परियोजना के प्रत्येक घटक के तहत आयोजित अपनी 
गतिविधियों को प्रस्तुत किया। परियोजना गतिविधियों की भविष्य की 
योजना के लिए चर च्ा के बिदं ुऔर सझुाव नोट किए गए थे।

आठवीं परियोजना सचंालन समिति: 

19 सितबर, 2018 को नर्मदा पर “पहुचं और लाभ साझाकरण प्रावधानों 
पर ध्यान दनेे के साथ जैविक विविधता अधिनियम और नियमों के 
कार य्ान्वयन को सदुृढ़ करने” पर यूएनईपी-जीईएफ़-एमओईएफ़सीसी 
एबीएस  परियोजना की आठवीं परियोजना सचंालन समिति (8 वीं पीएससी) 
की कॉन्फ्रें स हॉल, पर य्ावरण, वन और जलवाय ु परिवर्तन मंत्रालय 
(एमओईएफ़सीसी), नई दिल्ली बैठक में हुई। । बैठक की अध्यक्षता श्री 
अरुण कुमार मेहता, अतिरिक्त सचिव, एमओईएफसीसी और पीएससी के 
अध्यक्ष ने किया।

यूएनईपी-जीईएफ़-एमओईएफ़सीसी एबीएस  परियोजना, नशेनल 
बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, एमओईएफ़सीसी, भारत सरकार द्वारा 
“भारत के इनसाइट्स हडे ऑफ़ इंप्लीमेंट ऑफ़ एक्सेस एडं बेनफेिट-
शेयरिगं एडं लॉन्च ऑफ़ अ ऑनलाइन कोर्स आफ़ एबीएस” पर 
आयोजित किया गया.

पर य्ावरण, वन और जलवाय ुपरिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत 
सरकार की सलाहकार डॉ. सजुाता अरोड़ा ने शरुुआत में शर्म अल शेख, 
मिस्र में साइड इवेंट के प्रतिभागियों का स्वागत किया; विभिन्न दशेों के दलों 
का स्वागत करते हुए और टिप्पणी करते हुए, सयंकु्त राष्ट्र की एजेंसियां जैसे 
यूएनडीपी, एफ़एओ, यूएनयू-आईएएस, एससीबीडी, जीआईजेड, 

अतंर र्ाष्ट्रीय एजेंसिया जैसे कि नॉर्वेजियन एनवायरनमेंट एजेंसी, 
आईसीएनईटी, एनईपीए, आईयूसीएन, एसीबी जो नागोया प्रोटोकॉल पर 
कार्य कर रही हैं और कार य्ान्वयन कर रही हैं, ने अपने-अपने दशेों में एबीएस 
तंत्र, उसने नागोया प्रोटोकॉल के कार य्ान्वयन और भारतीय ससंद द्वारा लागू 
प्रासगंिक कानूनों पर भारत में जैव-विविधता नीतियों के साथ-साथ भारत 
में उठाए गए हस्तक्षेपों और पहलों का सदंर्भ साझा किया। उन्होंने एबीएस 
तंत्र के मूल सिद्धांतों, भारतीय जैविक विविधता अधिनियम 2002 और 
नियम 2004 के महत्व को समझाया, सघंीय भारत में जैविक विविधता 
अधिनियम 2002 के कार य्ान्वयन की ससं्थागत सरंचना। उसने भारत के 
भीतर एबीएस नियामक ढांचे और जैविक विविधता अधिनियम के 
कार य्ान्वयन की स्थिति और भारतीय सदंर्भ में एबीएस प्रावधानों पर भी 
जानकारी दी। सचिव, एनबीए ने अधिनियम की व्याख्या करते हुए भारत भर 
में इसके कार य्ान्वयन की कुछ महत्वपूर्ण चनुौतियों छूट, दिशानिर्देश, क्षेत्रवार 
एबीएस अनपु्रयोग, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा विभिन्न 
परियोजनाओ ंऔर कार्यक्रमों के माध्यम से किए गए लाभ साझा करने वाले 
घटक और क्षमता निर म्ाण जैसे यीएनईपी-जीईएफ़, यूएनडीपी-जीईएफ़, 
जीआईजेड और सेबाल  की पहल को साझा किया।

परियोजना की उपलब्धिया:ं

इस परियोजना में कुल 318 जैव विविधता प्रबधंन समितियों, 297 स्थानीय 
जैव विविधता कोष और प्रलेखित 140 लोगों की जैव विविधता रजिस्टर, 
उपयोगकर त्ाओ,ं प्रदाताओ ंऔर नियामकों से जडु़े 462 एबीएस समझौतों 
पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आधं्र प्रदशे, गजुरात, कर न्ाटक, त्रिपरुा, तेलंगाना 
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और पश्चिम बगंाल राज्यों में सांविधिक राज्य जैव विविधता कोष में कुल रु. 
13,66,93,215/- एकत्र किया गया है।

13.7.2	 इंडो-जर्मन एक्सेस एडं बेनिफिट शेयरिगं (एबीएस) साझेदारी 
परियोजना
पर य्ावरण और वन और जलवाय ु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), 
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और ड्यूश गेश्ल्सचफ्ट फ़ोर्ट  इंटरनेशनेल 
ज़ुसमेनारबीट (जीआईजेडएस) के साथ तीन पायलट स्टेट बायोडायवर्सिटी 
बोर्ड्स अर थ्ात महाराष्ट्र, तमिलनाड और तमिलनाड के साथ साझेदारी 
और लाभ साझाकरण परियोजना को लागू किया गया है। उत्तराखंड। 
एबीएस सहभागिता परियोजना भारत और जर्मनी के बीच एक तकनीकी 
सहयोग है और भारत-जर्मन जैव विविधता कार्यक्रम के तहत आर थ्िक 
सहयोग और विकास के लिए सघंीय मंत्रालय (बीएमजेड) द्वारा कमीशन 
किया गया है।

उद्देश्य
एबीएस भागीदारी परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, 
महाराष्ट्र, तमिलनाड और उत्तराखडं के राज्य जैव विविधता बोर्ड, जैव 
विविधता प्रबधंन समितियों की क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ 
जैविक ससंाधनों के वाणिज्यिक उपयोगकर त्ाओ ंके बीच जागरूकता पैदा 
करना और एबीएस पर नागोया प्रोटोकाल के अन्तर्गत भारत की 
प्रतिबद्धताओ ंको ध्यान में रखते हुए जैविक विविधता अधिनियम 2002 के 
तहत एबीएस तंत्र के प्रभावी कार य्ान्वयन हेत ुसबं्द्ध पारपंरिक ज्ञान प्रदान 
करवाना है.

पहुचं
उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, परियोजना निम्नलिखित दृष्टिकोणों पर काम 
करती है:

• 	 जैविक विविधता अधिनियम 2002, एबीएस दिशानिर्देश और 
एबीएस पर नागोया प्रोटोकॉल के बार ेमें बेहतर समझ के सजॄन के 
लिय  जागरूकता बढाने, सूचना और विभिन्न क्षेत्रो,  विभिन्न 
हितधारक समूहों और हितधारकों के बीच सवंाद.

• 	 वाणिज्यिक या अनसुधंान उद्देश्यों के लिए जैविक ससंाधनों के 
उपयोग के आधार पर समदुायों के बीच लाभ-साझाकरण पर अच्छे 
कार्यों का विकास

• 	 एबीएस प्रक्रियाओ ं में जैविक ससंाधनों के उपयोग की प्रभावी 
निगरानी के लिए एनबीए के लिए एक आईटी-सक्षम एबीएस 
निगरानी प्रणाली का विकास

	य ह परियोजना राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए), 
महाराष्ट्र, तमिलनाड और उत्तराखडं के राज्य जैव विविधता बोर्डों 
(एसबीबी) के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय स्तर पर कार य्ान्वित की 
जाती है।

प्रगति

•	 इस परियोजना ने तीन राज्यों के विभिन्न हितधारक समूहों में एक 

हजार से अधिक लोगों के साथ सीधे जडु़ाव किया है। इनमें वन 
विभाग और अन्य सरकारी लाइन विभागों जैसे कृषि, बागवानी, 
मत्स्य पालन और पशपुालन, ग्रामीण विकास और पचंायती राज 
(आरडीपीआर), जैव विविधता आधारित व्यवसाय और बीएमसी 
के सदस्य शामिल हैं।

•	 परियोजना द्वारा विकसित एक सचंार रणनीति एबीएस क्षमता 
विकास पहल, जीआईजेड जर्मनी द्वारा  एक सीओपी13 साइड-
इवेंट में लॉन्च की गई थी। जर्मनी प्रोजेक्ट ने सीओपी13 में एक 
साइड-ईवेंट का नेततृ्व किया जिसका शीर्षक “भारत की शरुुवाती 
अतंरर्दॄष्टि और लाभ साझाकरण का कार य्ान्वयन और भारत में 
अन्य एबीएस कार य्ान्वयन उत्पादों के समर्थन के साथ एबीएस पर 
एक ऑनलाइन पाठयक्रम” का शभुारभं करना था.   ये 
यूएनईपीजीईएफ, इंडो-नॉर्वेजियन सेंटर फॉर बायोडायवर्सिटी 
पॉलिसी एडं लॉ, यूएनडीपी एबीएस ग्लोबल प्रोजेक्ट और सयंकु्त 
राष्ट्र विश्वविद्यालय - इंस्टीटयूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज (यूएनयू-
आईएएस) थे।

•	 एबीएस अनरुूप मूल्य श्रृंखला की स्थापना में पायलट एसबीबी का 
समर्थन करने के लिए परियोजना द्वारा अध्ययन किया गया है और 
जैव-ससंाधनों के व्यापार में ट्रैसेबिलिटी को स्पष्ट करने के लिए 
स्रोत स्थानों पर बीएमसी के साथ लाभ साझा करने को सनुिश्चित 
किया है।

•	 पेटेंट अनपु्रयोगों और अनसुधंान में भारतीय जैविक ससंाधनों के 
उपयोग को ट्रैक करने के लिए एनबीए के लिए एक आईटी 
अनवुीक्षण उपकरण का विकास

•	 लाभ साझा करने की अच्छी प्रथाओ ंको विकसित करने के लिए 
भारतीय विशेषज्ञों के साथ हितधारक परामर्श आयोजित किया 
गया था

बैठकें

1.	 पहूच और लाभ साझाकरण परियोजना ने 20 वीं और 21 अप्रैल, 
2018 को चेन्नई में जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत 

अतंर र्ाष्ट्रीय एजेंसियां जैसे कि नॉर्वेजियन एनवायरनमेंट एजेंसी, 
आईसीएनईटी, एनईपीए, आईयूसीएन, एसीबी जो नागोया प्रोटोकॉल पर 
कार्य कर रही हैं और कार य्ान्वयन कर रही हैं, ने अपने-अपने दशेों में एबीएस 
तंत्र, उसने नागोया प्रोटोकॉल के कार य्ान्वयन और भारतीय ससंद द्वारा लागू 
प्रासगंिक कानूनों पर भारत में जैव-विविधता नीतियों के साथ-साथ भारत 
में उठाए गए हस्तक्षेपों और पहलों का संदर्भ साझा किया। उन्होंने एबीएस 
तंत्र के मूल सिद्धांतों, भारतीय जैविक विविधता अधिनियम 2002 और 
नियम 2004 के महत्व को समझाया, सघंीय भारत में जैविक विविधता 
अधिनियम 2002 के कार य्ान्वयन की ससं्थागत सरंचना। उसने भारत के 
भीतर एबीएस नियामक ढांचे और जैविक विविधता अधिनियम के 
कार य्ान्वयन की स्थिति और भारतीय सदंर्भ में एबीएस प्रावधानों पर भी 
जानकारी दी। सचिव, एनबीए ने अधिनियम की व्याख्या करते हुए भारत भर 
में इसके कार य्ान्वयन की कुछ महत्वपूर्ण चनुौतियों छूट, दिशानिर्देश, क्षेत्रवार 
एबीएस अनपु्रयोग, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा विभिन्न 
परियोजनाओ ंऔर कार्यक्रमों के माध्यम से किए गए लाभ साझा करने वाले 
घटक और क्षमता निर म्ाण जैसे यीएनईपी-जीईएफ़, यूएनडीपी-जीईएफ़, 
जीआईजेड और सेबाल  की पहल को साझा किया।

परियोजना की उपलब्धिया:ं

इस परियोजना में कुल 318 जैव विविधता प्रबधंन समितियों, 297 स्थानीय 
जैव विविधता कोष और प्रलेखित 140 लोगों की जैव विविधता रजिस्टर, 
उपयोगकर त्ाओ,ं प्रदाताओ ंऔर नियामकों से जडु़े 462 एबीएस समझौतों 
पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आधं्र प्रदशे, गजुरात, कर न्ाटक, त्रिपरुा, तेलंगाना 
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जैव विविधता प्रबधंन समितियों (बीएमसी) के गठन और 
कार्यप्रणाली में अवधारणा और प्रोटोकॉल पर प्रशिक्षण आयोजित 
किया। दो दिवसीय प्रशिक्षण का उद्देश्य जैव विविधता प्रबंधन 
समितियों (बीएमसी) की स्थापना में शामिल प्रक्रिया की समझ को 
मजबूत करना और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के 
प्रावधानों को लागू करने में बीएमसी की भूमिका को शामिल करना 
था।

2.	 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई, पर य्ावरण, वन और 
जलवाय ुपरिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली और डॉयचे गेसलचाफ्ट 
फर इंटरनेशनेल ज़ुसमेनारबीट (जीआईजेड) जीएमबीएच, नई 
दिल्ली ने एक्सेस और बेनिफिट शेयरिगं के तहत प्रत्येक ने डेढ़ 
दिन की दो कार्यशालाए ं24 - 25 अप्रैल, 2018 को चेन्नई में और 
26 को - 27 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित कीं। 
विनियामक प्राधिकरणों और विनियामक ढाचँों पर उपयोगकर त्ाओ ं
और अभिगम और लाभ साझाकरण (एबीएस) अनपुालन के लिए 
सर्वोत्तम प्रथाओ ं पर जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और 
इसके एबीएस प्रावधानों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के रूप में 
अनपुालन बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया।

3.	 एबीएस सचंार रणनीति विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय 
कार्यशाला 2-3 मई 2018 को चेन्नई में आयोजित की गई थी। 
कार्यशाला का उद्देश्य भारत में एबीएस के प्रभावी कार य्ान्वयन को 
तेज करने के लिए लक्षित हितधारकों पर एक प्रभावी सचंार 
रणनीति की पहचान करना और डिजाइन करना था।

4.	 “स्थिरता, इक्विटी और जैव विविधता के अनकूुल उत्पादन” विषय 
पर प्राइवेट बिजनेस एक्सन फ़ार बायोडाइवर्सिटी (पीबीएबी) तथा 

एक्सेस एव ंबेनेफ़िट शेय्रिंग (एबीएस)   की सहभागी परियोजनाओ ं
ने सयंकु्त रूप से वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा 16 मई 
2018 को मुंबई में वार्षिक वैश्विक प्रदर्शनी सेवाओ ंके एक भाग के 
रूप में आयोजित सीआईआई व्यवसाय, जैव विविधता और 
जलवाय ुपरिवर्तन सम्मेलन में एक सत्र आयोजित किया. 

5.	 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अध्यक्ष डॉ. बी मीनाकुमारी 
ने 24-25 मई, 2018 को मेक्सिको सिटी, मैक्सिको में “2030 
सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा के नागोया प्रोटोकॉल के कार य्ान्वयन 
और इसके योगदान के लिए महत्वपूर्ण चनुौतियों और व्यावहारिक 
तरीकों पर तीसरी एबीएस वार त्ा” में भाग लिया।   सवंाद में अफ्रीका, 
यूरोपीय सघं, होंडुरास, भारत, केन्या, मैक्सिको, पेरू और 
वियतनाम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

6.	 महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड (एमएसबीबी) ने एबीएस 
पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के साथ मिलकर नागपरु और पणेु में क्रमशः 
29 और 30 मई 2018 को ‘ट्रेनर्स ऑफ़ एक्सेस एडं बेनिफिट-
शेयरिगं’ पर दो कार्यक्रम आयोजित किए। ये प्रशिक्षण महाराष्ट्र 
राज्य जैव विविधता बोर्ड (एमएसबीबी) और महाराष्ट्र के अन्य 
सबंधंित विभागों के बीच पहुचं और लाभ साझाकरण (ABS) तंत्र 
के कार य्ान्वयन के लिए थे, जो महाराष्ट्र राज्य से जैविक ससंाधनों 
के सरंक्षण और स्थायी उपयोग की ओर ले जाता है।

13.7.3	एफ़एओ  तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (टीसीपी)

भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (एनबीएपी) 2008 और 
राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य (एनबीटीपी) के लिए कृषि और सबंद्ध क्षेत्र के 
योगदान को मजबूत करना

एफएओ-भारत द्वारा पर य्ावरण मंत्रालय, वन मंत्रालय के सहयोग से एफएओ 
तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (टीसीपी) परियोजना “भारत के राष्ट्रीय जैव 
विविधता कार्य योजना (एनबीएपी) 2008 और राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य 
(एनबीटी) को मजबूत बनाने” पर आधारित है। इसका सचंालन दो साल 
(2017-2018) की अवधि के लिए  263,000 अमरीकी डालर के बजट के 
साथ पर य्ावरण, वन और जलवाय ुपरिवर्तन (एमओएफ़सीसी) और कृषि 
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और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफ़डब्ल्यू) के सहयोग से हुआ। 

इसका उद्देश्य एनबीएपी और सबंधंित एनबीए के कार य्ान्वयन के लिए तीन 

राज्यों (केरल, मिजोरम, पजंाब) में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर 

हितधारकों की क्षमता बढ़ाने के माध्यम से कृषि और सबंद्ध क्षेत्रों में जैव 

विविधता की मखु्यधारा के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करना है।

उद्देश्य:

• 	 एनबीएपी 2008 और एनबीएपी परिशिष्ट 2014 के अनसुार कृषि 

और सबंद्ध क्षेत्रों की कृषि और सबंद्ध क्षेत्रों की राष्ट्रीय, राज्य और 

स्थानीय स्तरों पर व्यवस्थित और व्यापक समीक्षा करना।

• 	 सबंधंित एनबीटी के कार य्ान्वयन में मदद करने के लिए बहु-

हितधारक कार्य योजना को विकसित करने में राष्ट्रीय, राज्य और 

स्थानीय स्तर पर कृषि-विविधता के सरंक्षण और उपयोग में लगे 

हितधारकों की क्षमता बढ़ाना।

• 	 राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (एनबीएपी) 2014 के ध्वनि 

कार य्ान्वयन के लिए कृषि और सबंद्ध क्षेत्र के योगदान को मजबूत 

करने की आवश्यकता को दखेते हुए और राष्ट्रीय जैव विविधता 

लक्ष्य (एनबीटी) को प्राप्त करने के लिए मानव ससंाधन विकास 

और क्षमता विकास के लिए मजबूत प्रयासों की आवश्यकता है।

परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित कार्य किय गये 

हैं।

1.	 8 जून 2018 को पर य्ावरण वन और जलवाय ुपरिवर्तन मंत्रालय 

(एमओईएफसीसी), नई दिल्ली में एक हितधारक बैठक आयोजित 

की गई, जिसमें परियोजना राज्यों के राज्य जैव विविधता बोर्ड 

(एसबीबी) के प्रतिनिधियों और एमओईएफ़सीसी,राष्ट्रीय जैव 

विविधता प्राधिकरण (एनबीए) और एमओएफ़डब्ल्यू के प्रतिनिधियों 

ने भाग लिया

2.	 राज्यों में विचार-मथंन सत्रों का आयोजन परियोजना कार्यों की 

सामग्री और प्रक्रिया पर चर च्ा करने और परियोजना राज्यों में 

क्षमता निर म्ाण पहलू के लिए पाठयक्रम के मसौद ेपर चर च्ा के लिए 

किया गया था। (अक्टूबर 2018-दिसबंर 2018)

3.	 राज्यों में क्षमता निर म्ाण कार्यशालाए-ंअतंराल मूल्यांकन के लिए 

साइट और साइट स्तर परामर्श (नवबंर 2018-फरवरी 2019) 

सभी परियोजना राज्यों में किए गए। 

4.	 नई दिल्ली में 6 -7 मार्च, 2019 को एक अनभुव साझाकरण 

कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें परियोजना राज्यों, 

भागीदारों, एनबीए और एमओईएफसीसी के साथ विशिष्ट भावी 

कार्यों की समीक्षा और परियोजना के कार य्ान्वयन की समय-सीमा 

पर अब तक काम किया गया है। 

13.7.4 	 आसियान-भारत सहयोग परियोजना

एबीएस पर नागोया प्रोटोकाल के कार य्ान्वयन हेत ुक्षमता निर म्ाण , सिटी 

बायोडाइव्र्सिटी इंडेक्स और स्ट्रेटजिक प्लान आन बायोडाइवर्सिटी नामक 

एनबीए-आसियान सेंटर फॉर बायोडायवर्सिटी कोऑपरशेन प्रोजेक्ट को 

आसियान सचिवालय ने दो साल के लिए 993,333 यूएसडालर की लागत 

के साथ अनमुोदित किया था। आसियान सेंटर आन बायोडाइवर्सिटी पर 

एबीएस पर नागोया प्रोटोकाल के कार य्ान्वयन हेत ुक्षमता निर म्ाण , सिटी 

बायोडाइव्र्सिटी इंडेक्स और स्ट्रेटजिक प्लान आन बायोडाइवर्सिटी की एक 

समीक्षा बैठक19 सितबर 2019 को एमओईएफ़सीसी में आयोजित हुई.

 वित्तीय वर्ष के दौरान, परियोजना के तहत निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यशालाए ं

आयोजित की गई:ं -

I.	 .आसियान में एची लक्ष्य 11 के कार य्ान्वयन पर क्षेत्रीय कार्यशाला 

और 30 जलुाई -1 अगस्त 2018 को मनीला,    फिलीपींस के बीच 

पर य्ावरण 2016-2025 पर आसियान रणनीतिक योजना के लिए 

लक्ष्य निर ध्ारण पर बैठक।

i। 	 आसियान के सदस्य राज्यों में विकास के क्षेत्रों में मखु्यधारा की 

जैव विविधता पर क्षेत्रीय बैठक। 15-17 अक्टूबर, 2018. मनीला, 

फिलीपींस।

iii 	 एक्सेस एडं बेनेफिट शेयरिगं (एबीएस) और ट्रेडिशनल नॉलेज 

डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) पर नागोया प्रोटोकॉल को लागू 

करने के लिए और एबीएस लीगल फ़्रे मवर्क  के विकास और 

कार य्ान्वयन पर एनबीए, चेन्नई, भारत में 22-25 अक्टूबर, 2018 

को क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशालाविकास का आयोजन।

iv.	 अध्यक्ष, एनबीए ने आसियान में एची लक्ष्य 11 के कार य्ान्वयन पर 

क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया और 30 जलुाई -1 से अगस्त 

2018 तक मनीला और फिलीपींस में आसियान रणनीतिक 

योजना के लिए लक्ष्य निर ध्ारण पर हुई बैठक में भी भाग लिया और  

आसियान सदस्य राज्यों (एएमएस) के प्रतिनिधियों के साथ एची 

लक्ष्य 11 के कार य्ान्वयन पर भारत के अनभुव को प्रस्तुत किया.

एनबीए, चेन्नई में 22-25 अक्टूबर, 2018 तक एबीएस और टीकेडीएल 

पर भारत-आसियान क्षेत्रीय कार्यशाला 

इस परियोजना के तहत, एनबीए, चेन्नई में आसियान दशेों के लिए 22-25 

अक्टूबर, 2018 को एक्सेस और लाभ साझा करने और परपंरा ज्ञान 

डिजिटल लाइब्रेरी पर नागोया प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए “एबीएस 

कानूनी ढांचे के विकास और कार य्ान्वयन” पर एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला 

का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 9 आसियान सदस्य राज्यों अर थ्ात 
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कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया म्यांमार, फिलीपींस, 

सिगंापरु, थाईलैंड, वियतनाम के प्रतिनिधि और एसीबी-मनीला और 

आसियान सचिवालय, इंडोनेशिया के विशेषज्ञों ने भाग लिया। आसियान के 

सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि इस विषय पर भारत की प्रगति से प्रभावित थे 

और उन्होंने अपने-अपने दशेों के साथ-साथ टीकेडीएल में भी राष्ट्रीय 

एबीएस फ्रे मवर्क  के कार य्ान्वयन से सबंधंित तरीका सीखा।

13.7.5	 “इंटर-बायो: एकीकृत जैव-राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय 
जैव विविधता-रणनीति और कार्य योजना (एनबीएसपी) के कार्यान्वयन 
के लिए आईसीएलईआई परियोजना”

“इंटरके्ट-बायो: जैव विविधता के लिए एकीकृत उप-राष्ट्रीय कार्रवाई - 
राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (एनबीएसएपी) के 
कार य्ान्वयन के लिए एकीकृत परियोजना” आईसीएलएआई परियोजना 
पर य्ावरण, प्रकृति सरंक्षण, भवन और परमाण ुसरुक्षा (बीएमयूबी) मंत्रालय,  

जर्मनी सरकार  द्वारा उनके अतंर र्ाष्ट्रीय जलवाय ुपहल (आईकेआई) के 
द्वारा समर थ्ित है। परियोजना के कार य्ान्वयन को पर य्ावरण, वन और जलवाय ु
परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा समर थ्ित 
किया जा रहा है।

.इन क्षेत्रों में आईसीएलईआई के कार य्ालयों की साझेदारी में, तीन दशेों - 
ब्राजील, भारत और तंजानिया में चार साल की अवधि वाली परियोजना को 
लागू किया जा रहा है। भारत में परियोजना शहर कोचीन मॉडल शहर के रूप 
में हैं, और मंगलौर और पणजी उपग्रह शहरों के रूप में हैं। परियोजना की 
पहली परियोजना सचंालन समिति की बैठक इंटर-बायो: जैव विविधता के 
लिए एकीकृत उप-राष्ट्रीय कार्रवाई - राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और 
कार्य योजना के कार य्ान्वयन का समर्थन परियोजना की पहली बैठक  19 
सितबर 2018 को एमओईएफसीसी में आयोजित की गई। दूसरी पीएससी 
बैठक 19 मार्च 2019 को एमओईएफसीसी में आयोजित की गई थी।

13.7.6 भारत-यूएनडीपी परियोजना - एनआर6

सीबीडी के अनचु्छेद 26 के अतंर्गत एक दायित्व के रूप में, भारत को चार 
वर्षों में एक बार कन्वेंशन के कार य्ान्वयन के लिए किए गए उपायों पर सीबीडी 
सचिवालय को राष्ट्रीय रिपोर्ट  प्रस्तुत करनी है। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के अब 
तक पाचँ चक्र (1998, 2001, 2005, 2009 और 2014) पूर ेहो चकेु हैं 
और भारत की राष्ट्रीय रिपोर्ट  6 (एनआर 6) 31 दिसबंर 2018 को प्रस्तुत 
की गई थी। एनआर 6 रिपोर्टिंग प्रारूप के लिए आवश्यक है कि पार्टियां 
अपने राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों (एनबीटी) पर हुई  की प्रगति की रिपोर्ट  
करें और  वैश्विक ऐची जैव विविधता लक्ष्य की उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय 
योगदान पर भी रिपोर्ट  करें. 

एनबीए ने 11 अप्रैल, 2018 को कॉन्फ्रें स हॉल, एनबीए, चेन्नई में सीबीडी 
पर भारत की छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट  तैयार करने की दिशा में और भारत की 
राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य पर हुई प्रगति पर एक परामर्शी बैठक आयोजित 
की, जिसमें 17 राज्य जैव विविधता बोर्ड के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक 
जैसे एमओईएफ़सीसी जेडेएसआई, सीएजेडआरआई, एनबीआरआई और 
यूएनडीपी  शामिल हैं। वर्ष के दौरान, भारत के एनआर6 की तैयारी से 
सबंधंित कार्य पूरा हो गया। सितबर-अक्टूबर 2018 के दौरान बैठकों की 
एक श्रृंखला में, मंत्रालय, एनबीए और यूएनडीपी के वरिष्ठ अधिकारियों वाले 
एक मखु्य समूह ने मसौद े और टिप्पणियों की जांच की और एनआर6 
मसौदा  को सशंोधित किया। अतं में, भारत की राष्ट्रीय रिपोर्ट  6 (एनआर 
6) को पर य्ावरण, वन और जलवाय ुपरिवर्तन मंत्री द्वारा 29 दिसबंर 2018 
को जारी किया गया।
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13.8 	 राज्य जैव विविधता बोर्डों की गतिविधियाँ

13.8.1 

अरुणाचल प्रदेश

 रिपोर्ट  वर्ष की अवधि के अतंर्गत अरुणाचल प्रदशे जैव विविधता बोर्ड ने वर्ष के दौरान एक बोर्ड बैठक की। अब तक गठित 144 बीएमसी में से, इस अवधि में 
18 बीएमसी का गठन किया गया था और 6 पीबीआर अतंिम अनवुीक्षण की स्थिति में थे। प्रशिक्षण और क्षमता निर म्ाण कार्यक्रम अपर सबुनसिरी और पश्चिम 
कामेंग जिलों में आयोजित किए गए थे।

13.8.2 

असम

समीक्षाधीन अवधि के दौरान दो बोर्ड बैठकें  की गई ं। असम एसबीबी ने अचंलिक पचंायतों (189) और स्वायत्त परिषदों (40) में मध्यवर्ती स्तर पर जैव 

विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के गठन का कार्य पूरा कर लिया है। बीएमसी द्वारा अब तक तैयार किए गए 108 पीबीआर में से ब्लॉक स्तर पर 16 

पीबीआर प्रलेखित किए गए थे। असम एसबीबी ने नागालैंड एसबीबी के प्रशिक्षुओ ंके लिए पीबीआर तैयार करने और असम में यवुा पोस्ट ग्रेजएुट के लिए जैव 

विविधता अनसुधंान सहयोगी कार्यक्रम (बीआरएपी) के तीन महीने के पाठयक्रम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। बोर्ड ने राज्य के विभिन्न जिलों और 

स्वायत्त परिषद में प्रशिक्षण और क्षमता निर म्ाण कार्यशालाओ ंके माध्यम से बीएमसी को भी सवेंदनशील बनाया है। जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की 

धारा 38 के प्रावधानों के तहत, पर य्ावरण, वन और जलवाय ुपरिवर्तन मंत्रालय की एक अधिसूचना ने असम राज्य से 14 खतर ेवाली प्रजातियों को अधिसूचित 

किया है।
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13.8.5 

 गोवा

समीक्षा के दौरान अवधि के दौरान गोवा जैव विविधता बोर्ड का पनुर्गठन किया गया है। इस वर्ष के दौरान ग्राम स्तर पर गठित 191 बीएमसी में से 12 नए बीएमसी 

का गठन किया गया। 31 मार्च 2019 को 79 पीबीआर तैयार करने का काम चल रहा है। बोर्ड ने “सेक्रेड  ग्रोव्स ऑफ गोवा” पर एक पसु्तक प्रकाशित की थी, 

जिसे 22 मई, 2018 को आईडीबी के उत्सव के दौरान जारी किया गया था। पछंियों, एम्फीबियसं सरीसपृ, तितलियों, मोथ, ऑर्किड , कवक  पर पांच पाकेट 

आकार के पीबीआर जारी किय गये और मकडियों सहित  कुछ अकशेरुकी जीवों को रिहा किया गया था।  बोर्ड ने 22 मई 2018 को अतंर र्ाष्ट्रीय जैव विविधता 

दिवस मनाया और 2 फ़रवरी 2019 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस धूमधाम से मनाया.  बोर्ड ने इस वर्ष के दौरान 35 विभिन्न मामलों में प्राप्त शिकायतों के खिलाफ 

कानूनी नोटिस जारी किया है.

13.8.6  

हरियाणा

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य बोर्ड द्वारा दो बैठकें  आयोजित की गई थीं। हरियाणा एसबीबी ने इस वर्ष में ग्राम पचंायत स्तर पर कुल 4658 बीएमसी का गठन 

किया।

13.8.3

छत्तीसगढ़

विचाराधीन अवधि के दौरान, बोर्ड ने ग्राम स्तर पर अब तक गठित कुल 262 BMCs में से 39 BMCs का गठन किया था। 31 मार्च 2019 तक राज्य भर 

में कुल 39 पीबीआर तैयार किए गए। जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करके जैविक विविधता के लिए अतंर र्ाष्ट्रीय दिवस (आईडीबी) मनाया गया। भारतीय 

ससं्थाओ ंद्वारा जैव-ससंाधनों के उपयोग के सबंधं में दो आवेदनों को इस वर्ष के दौरान जैविक विविधता अधिनियम की धारा 24 (1) के तहत बोर्ड द्वारा 

अनमुोदित किया गया था।

13.8.4  

गजुरात

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड ने दो बैठकें  की। इस अवधि के दौरान 7665 गठित बीएमसी में से 69 बीएमसी ग्राम स्तर पर गठित की गई थीं.  आवेदकों द्वारा 

जैव-ससंाधनों के व्यावसायिक उपयोग के लिए राज्य बोर्ड द्वारा छह आवेदनों को मंजूरी दी गई थी। जैविक विविधता अधिनियमों और नियमों के बार ेमें वन 

अधिकारियों को सवेंदनशील बनाने के लिए दो क्षमता निर म्ाण कार्यशालाए ंआयोजित की गई ं।

13.8.7 

हिमाचल प्रदेश

विचाराधीन वर्ष के दौरान एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। हिमाचल प्रदशे एसबीबी ने 31 मार्च, 2019 को ग्राम स्तर पर 605 बीएमसी स्थापित की हैं, 

जिनमें से 258 बीएमसी 2018-19 के दौरान बनाई गई हैं। इसके अलावा, ब्लॉक और नगरपालिका स्तर पर एक-एक बीएमसी और जिला स्तर पर 4 बीएमसी 

भी बनाए गए हैं। इस वर्ष के दौरान ग्रामीण स्तर पर 122 पीबीआर का दस्तावेजीकरण पूरा किया गया। बोर्ड ने चबंा, सोलन, लाहौल और स्पीति, बिलासपरु 

और सिरमौर जिलों में जैव विविधता कानूनों, एबीएस तंत्र और जैव विविधता की मखु्यधारा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाए ंआयोजित कीं। बोर्ड ने 

एनबीए की वेबसाइट पर 28 राज्यों के बीएमसी डेटाबेस की मेजबानी के लिए यूएनईपी-जीईएफ-एमओईएफ और सीसी एबीएस परियोजना के समर्थन के तहत 

एक राष्ट्रीय मंच विकसित किया है।
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13.8.8  

जम्मू और कश्मीर

राज्य बोर्ड जम्मू और कश्मीर राज्य में बीएमसी के गठन की प्रक्रिया में था। एसबीबी ने सरकारी डिग्री कालेज कठुआ में छात्रों एव ंस्थानीय समदुाय को शामिल 

करके अतंर र्ाष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया ।

13.8.9 

 झारखंड

वर्ष के दौरान दो बोर्ड बैठकें  की गई ं। बोर्ड ने राज्य में विभिन्न स्तरों पर बीएमसी के गठन में तेजी लाई है। वर्ष 2018-19 के दौरान, झारखंड SBB ने ग्राम 

स्तर पर 1992 बीएमसी, ब्लॉक स्तर पर 116 बीएमसी, नगरपालिका स्तर पर 11 बीएमसी और जिला स्तर पर 6 बीएमसी का गठन किया। सबंधंित ग्राम 

स्तर के बीएमसी के लिए कुल 93 पीबीआर प्रलेखित किए गए थे। बोर्ड ने जैव ससंाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए अधिनियम की धारा 23 (बी) के तहत 

1 आवेदन को मंजूरी द ेदी है। अन्य पहलों के अलावा, बोर्ड ने “झारखंड के मकड़ियों” और “पीबीआर पद्धति” पर पसु्तिका, “झारखंड के पखं वाले शीतकालीन 

मेहमान” पर एक कॉफी टेबल बकु प्रकाशित की है। राज्य के 19 जिलों में कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के वन विभाग के 

वन्यजीव विगं के सहयोग से छात्रों और प्रदर्शनी स्टालों को शामिल किया गया। जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न जिलों के 72 स्थानों पर डिस्प्ले बोर्ड 

लगाए गए। 13 जिलों में 330 बीएमसी के लिए प्रशिक्षण सह क्षमता निर म्ाण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वन अधिकारियों के बीच बीडी अधिनियम और नियमों 

के बार ेमें जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।
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13.8.10  

 कर्नाटक

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, चार बोर्ड बैठकें  बलुाई गई ं। कर न्ाटक बोर्ड ने राज्य के नियमों में सशंोधन किया है और कर न्ाटक जैविक विविधता (सशंोधन) 

नियम, 2019 को अधिसूचित किया है। एसबीबी ने ग्राम स्तर पर वसा के गठन के 5395 बीएमसी से बाहर की अवधि के दौरान 441 बीएमसी की स्थापना 

की है। इस अवधि में दस ब्लॉक स्तर, नगरपालिका में 1 और जिला स्तर पर 2 बीएमसी का गठन किया गया। अब तक बोर्ड ने ग्रामीण स्तर पर 1955 पीबीआर 

तैयार किए हैं, जिनमें से 191 इस अवधि के दौरान तैयार किए गए थे। ब्लॉक स्तर पर एक पीबीआर और जिला स्तर पर 5 भी इस अवधि के दौरान तैयार 

किए गए थे। बोर्ड ने डिफॉल्ट करने वाली ससं्थाओ ंके खिलाफ पांच मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से एक का निस्तारण किया गया और बाकी चार पक्षपातपूर्ण 

हैं। कर न्ाटक एसबीबी ने जैव-ससंाधनों की पहुचं के लिए भारतीयों और भारतीय कंपनियों से Sec 24 (1) के तहत 103 अनपु्रयोगों को मंजूरी दी है। जैव 

ससंाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए बोर्ड द्वारा धारा 23 बी के तहत छब्बीस आवेदनों को मंजूरी दी गई थी। बोर्ड ने जैव विविधता परुस्कारों की स्थापना 

की है और जैव विविधता सरंक्षण के क्षेत्र में उनके उत्कृ ष्ट योगदान के लिए 4 प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया है। बोर्ड द्वारा जैव विविधता के लिए 

अतंर र्ाष्ट्रीय दिवस स्कू ली छात्रों और आम जनता को शामिल करते हुए मनाया गया, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओ,ं फोटो प्रतियोगिताओ ंआदि 

का आयोजन किया गया। बोर्ड ने जैव विविधता सरंक्षण के क्षेत्र में उत्कृ ष्ट योगदान की मान्यता में राज्य स्तरीय परुस्कारों की शरुुआत की है। व्यक्तिगत रूप 

से परुस्कार जैव विविधता और कृषि-जैव विविधता के सरंक्षण के लिए तीन प्राप्तकर त्ाओ ंको प्रदान किए गए थे। सैंडूर तालकु के बीएमसी को सर्वश्रेष्ठ जैव 

विविधता प्रबधंन समिति का परुस्कार मिला।

13.8.11   

केरल

इस वर्ष के दौरान चार बोर्ड बैठकें  आयोजित की गई ं। पचंायती राज अधिनियम, 1994 के अनसुार, राज्य में योजनाओ ंके निर म्ाण और कार य्ान्वयन के लिय 

क्षेत्रीय कार्यदल हैं। जैव विविधता, जलवाय ुपरिवर्तन, पर य्ावरण और आपदा प्रबधंन के लिए कार्यदल का गठन स्थानीय स्तर पर जैविक विविधता अधिनियम 

के लिए और सरकारी स्तर पर (बीओ नंबर 2462/2018 / एलएसजीडी दिनांक 19.09.2018 के लिए) बीएमसी सदस्यों को शामिल करने के लिए किया 

गया था। राज्य ने जीओ सखं्या 19/2019 एफ़&डब्ल्यूएलडी दिनांक 16.01.2019 के अतंर्गत  रेंज अधिकारियों को जैव विविधता नोडल अधिकारी के रूप 

में नामित किया है  जिसमें बीएमसी को पर य्ावरण निगरानी समूह को निगरानी समूहों के रूप में नामित किया गया है। अतंर-विभागीय परामर्श प्रक्रिया के निर म्ाण 

और विभिन्न गतिविधियों के समन्वय के लिए। विभागों, जैव विविधता के लिए जीओ सखं्या 60/2018 /पर य्ावरण दिनांक  11/05/2018 के अतंर्गत एक राज्य 

स्तरीय सचंालन समिति का गठन किया गया था जिसमें पर य्ावरण मंत्रालय, स्थानीय सरकार, जल ससंाधन, कृषि, वन, मत्स्य, पर्यटन, पशपुालन, पर य्ावरण 

और जलवाय ुपरिवर्तन के सचिवों और केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष को शामिल किया गया था।  राज्य में सभी 941 ग्राम पचंायतों, 87 नगर 

पालिकाओ ंऔर 6 निगमों पर बीएमसी का एक पूरा नेटवर्क  है। राज्य में विचाराधीन वर्ष के दौरान, अब तक तैयार किए गए 892 पीबीआर में से 46 पीबीआर 

को प्रलेखित किया गया था। मीनांगडी और एराविपरूर बीएमसी को वर्ष 2018 के लिए भारत के जैव विविधता परुस्कार के “सर्वश्रेष्ठ बीएमसी” श्रेणी के तहत 

परुस्कार मिला। बोर्ड ने मेनस्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस पर केरल राज्य बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस और  राज्य स्तरीय परामर्शी कार्यशाला का आयोजन 

किया सराहनीय घटनाओ ंमें से बोर्ड ने जैव विविधता अतंर र्ाष्ट्रीय दिवस , विश्व पर य्ावरण दिवस और राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया.  वर्ष के दौरान हुई अन्य 

गतिविधियों में प्रकृति शिविर, डिजिटल फोटोग्राफी प्रतियोगिता, बीएमसी के लिय क्षमता निर म्ाण कार्यक्रम और लाइन विभाग थे.  बोर्ड ने जैव विविधता पर 

जागरूकता पैदा करने की दिशा में कई शैक्षणिक ससं्थानों की वित्तीय सहायता की और बीएमसी, ससं्थानों, स्कू लों, कॉलेजों, गैर सरकारी सगंठनों और 

मीडिया कर्मियों को जैव विविधता सरंक्षण और जागरूकता में उनके योगदान को मान्यता दनेे के लिए केरल राज्य जैव विविधता परुस्कार से सम्मानित किया।
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13.8.12 

मध्य प्रदेश

एसबीबी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान एक बैठक बलुाई। अब तक एमपीएसबीबी ने ग्राम स्तर पर 23, 043 बीएमसी, ब्लॉक स्तर पर 313, नगर पालिका 

स्तर पर 337 और जिला स्तर पर 50 बीएमसी का गठन 31 मार्च, 2019 तक किया है। राज्य भर में कुल 890 पीबीआर का दस्तावेजीकरण किया गया है। 

पिथौराबाद ग्राम पचंायत में बीएमसी को भारत जैव विविधता परुस्कार 2018 के तहत सर्वश्रेष्ठ बीएमसी से सम्मानित किया गया और इस बीएमसी के अध्यक्ष 

श्री बाऊलाल दहिया को जैव विविधता सरंक्षण में उनके योगदान के लिए वर्ष 2019 के लिए “पद्मश्री” से सम्मानित किया गया। बोर्ड ने जैव ससंाधनों के 

व्यावसायिक उपयोग के लिए धारा 23 (बी) के तहत 31 आवेदन और धारा 24 (1) के तहत 74 आवेदनों को मंजूरी दी है। बोर्ड ने यूएनडीपी-भारत के समर्थन 

से वर्ष 2018-30 के लिए राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (एसबीएसएपी) को सशंोधित किया है। इस वर्ष में बोर्ड द्वारा आयोजित जैविक 

विविधता (IDB), विश्व पर य्ावरण दिवस, विश्व गौरयैा दिवस, “बीज नायक सम्मेलन 2018” और वन्यजीव सप्ताह का आयोजन किया गया। एसबीबी द्वारा गणेश 

उत्सव के दौरान विभिन्न पौधों की प्रजातियों के बीजों के उपयोग से एक विशेष सरंक्षण कार्यक्रम शरुू किया गया था। “माटी गणेश बीज गणेश” नामक कार्यक्रम 

ने प्रत्येक गणेश प्रतिमा के अदंर बीजों को प्रत्यारोपित करने का एक अनूठा विचार पेश किया, जो बाद में पौधों की विविधता की रक्षा के लिए मिट्टी के बर्तनों 

में लगाए जात हैं। मध्य प्रदशे एसबीबी ने मोगली बाल उत्सव 2018 का आयोजन, जैव विविधता कानूनों और कार्यशालाओ ंके उपयोग और लाभ साझाकरण 

तंत्र पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी किया है.

13.8.13 

मणिपुर

समीक्षा अवधि वर्ष के दौरान एक बोर्ड बैठक बलुाई गई थी। ग्रामीण स्तर पर अब तक स्थापित 145 बीएमसी में से, ब्लाक स्तर पर 3 बीएमसी और 

नगरपालिका स्तर पर 1 बीएमसी के साथ  वर्ष में 77 बीएमसी का गठन किया गया.     इस वर्ष के दौरान तेरह पीबीआर प्रगति पर थे। “मणिपरु की जैव 

विविधता, जैव ससंाधनों और उनके बाजार का स्थायी उपयोग” पर एक वतृ्तचित्र फिल्म निर म्ाणाधीन है। बोर्ड मणिपरु के एम्फीबियसं और सरीसपृों पर एक 

फील्ड गाइड और राज्य की जैव विविधता पर एक कॉफी टेबल बकु विकसित करने की प्रक्रिया में था। वर्ष के दौरान, बोर्ड द्वारा बीएमसी पर एक क्षमता निर म्ाण 

कार्यक्रम, जैव विविधता सरंक्षण पर तीन प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रम आयोजित किए गए।

13.8.14 

मिजोरम

इस वर्ष राज्य बोर्ड द्वारा एक बैठक बलुाई गई थी। गावँ स्तर पर 31 मार्च 2019 को स्थापित 440 बीएमसी में से 191 बीएमसी का गठन समीक्षाधीन अवधि 

में किया गया था। एक ग्राम स्तर के पीबीआर को विचाराधीन अवधि में प्रलेखित किया गया था। इस वर्ष जैविक विविधता (आईडीबी) के लिए अतंर र्ाष्ट्रीय 

दिवस के अवसर को चिह्नित करने के लिए छात्रों और बीएमसी सदस्यों को शामिल करते हुए एक “जैव विविधता रन”, फोटो प्रतियोगिता और पैनल चर च्ा का 

आयोजन किया गया है। राज्य बोर्ड ने कोलासीब, डब्ल्यू। फेलेंग और सोहेलम गांवों में बीएमसी के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम 

आयोजित किया है।
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13.8.15 

मघेालय

बोर्ड ने अपनी पहली जैव विविधता हेरिटज साइट को अधिसूचित किया है, 

जिसका नाम री-भोई जिले में खलाव कुरी सईम किल्लेंग है। 31 मार्च, 

2019 तक एसबीबी ने 281 बीएमसी का गठन किया है, जिनमें से 15 को 

इस वर्ष के दौरान स्थापित किया गया है। वर्ष में राज्य में अब तक निर्मित 

45 पीबीआर मे से  ग्रामीण स्तर पर 30 पीबीआर प्रलेखित किय गये हैं. 64 

पीबीआर की तैयारी चल रही है। बोर्ड ने जैव विविधता पर तीन पोस्टर का 

एक सेट प्रकाशित किया है। री-भोई जिले में उमरु बीएमसी को भारत जैव 

विविधता परुस्कार (आईबीए) 2018 की “विशेष उल्लेख / सराहना” श्रेणी 

के तहत “सर्वश्रेष्ठ बीएमसी 2018” के परुस्कार से सम्मानित किया गया।  

मेघालय एसबीबी ने वनस्पतियों और जीवों के सरंक्षण के लिए प्रशसंा के 

प्रमाण पत्र के साथ पश्चिम जयतंिया हिल्स के “का ख़्लो लाईकोंगवासन 

चिरमंग समदुाय” से सम्मानित किया। सभी 11 जिलों में पूर ेराज्य में जैविक 

विविधता के लिए अतंर र्ाष्ट्रीय दिवस मनाया गया।

13.8.16

 नागालैंड

बोर्ड ने विचाराधीन वर्ष के दौरान एक बैठक आयोजित की। ग्राम स्तर पर स्थापित 125 बीएमसी में से, 120 का गठन इस वर्ष के दौरान किया गया था। 15 

पीबीआर का दस्तावेजीकरण प्रगति पर था। बोर्ड ने उत्पादन इकाई, ड्रीमज़ अनलिमिटड के सहयोग से “भविष्य के लिए” जैव विविधता प्रबधंन पर एक लघ ु

फिल्म का निर म्ाण किया था और इसे जैविक विविधता (आईडीबी), 2018 के लिए अतंर र्ाष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। 

प्रससं्करण, पैकेजिगं के लिए प्रशिक्षण और स्थानीय फलों और सब्जियों का 

विपणन 23 और 29 मार्च, 2019 को खोनोमा और गैरीफेमा बीएमसी और 

नेहरू यवुा कें द्र,  भारत सरकार के सहयोग से किया गया था।  नागालैंड बोर्ड 

ने 7 से 19 जनवरी, 2019 तक टीकू वैली जैव विविधता सरंक्षण और 

आजीविका नेटवर्क  जहेुन्बोटो जो सखुाई, घखुइु और किविकुति के छात्र 

यूनियनों के सहयोग से आयोजित और मेजबानी में  किया गया था, उसमें भाग 

लिया.  भारत के जैव विविधता परुस्कार कार्यक्रम 2018 में, लेमेसचेनलोक 

सगंठन, लोंगलेंग, नागालैंड ने “वन्य प्रजातियों के सरंक्षण” श्रेणी में मान्यता 

प्राप्त की और टिज़ू वैली जैव विविधता सरंक्षण और आजीविका नेटवर्क  ने  

“जैविक ससंाधनों का सतत उपयोग” श्रेणी में  विशेष उल्लेख परुस्कार प्राप्त 

किया.
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13.8.17 

ओडिशा

बोर्ड ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान एक बैठक बलुाई। ओडिशा में अब तक 

स्थापित 1918 बीएमसी में से, इस वर्ष के दौरान कुल 693 बीएमसी गठित 

की गई ं। इस अवधि में राज्य में अब तक प्रलेखित कुल 101 पीबीआर में से 

ग्राम पचंायत के स्तर पर चौदह पीबीआर तैयार किए गए हैं। व्यापारियों, 

निर म्ाताओ ंऔर जैव ससंाधनों के अन्य उपयोगकर त्ाओ ंके लिए जागरूकता 

कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ओडिशा बोर्ड ने एक कानूनी सलाहकार समूह 

का गठन किया है। राज्य ने कंधमाल जिले के रिकिया ब्लॉक में मंदसारू में 

अपनी पहली जैव विविधता विरासत स्थल को अधिसूचित किया है। एसबीबी 

ने वन विभाग के फ्रंट लाइन कर्मचारियों के लिए क्षमता निर म्ाण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आयरु्वेदिक दवा निर म्ाताओ,ं व्यापारियों, पारपंरिक 

चिकित्सकों, चिकित्सकों और अन्य हितधारकों के लिए सवेंदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। ओडिशा तट में ओलिव रिडले कछुओ ंकी रक्षा के 

लिए वन कर्मचारियों और फिशर लोगों को प्रशिक्षित किया गया था। जैव विविधता और अबीएस से सबंधंित मदु्दों के बार ेमें जागरूकता पैदा करने के लिए 

अगंलु और परुी जिलों में बीएमसी सदस्यों के लिए विनिमय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

13.8.18 

पजंाब

बोर्ड ने31 मार्च, 2019 तक, राज्य भर में 74 BMC स्थापित किए हैं, जिनमें से 22 जिला स्तर पर, 17 ब्लॉक स्तर पर बीएमसी और 35 का गठन ग्राम स्तर 

के स्थानीय निकायों में किया गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान ग्राम पचंायतों में एक और जिला स्तर पर तीस पीबीआर प्रलेखित किए गए हैं। आईडीबी समारोह 

के एक भाग के रूप में, पजंाब एसबीबी ने शैक्षणिक ससं्थानों, गैर सरकारी सगंठनों और जिला प्रशासन के सहयोग से प्रदर्शन, सेमिनार, प्रतियोगिताओ ंऔर 

क्षेत्र के दौर ेजैसे कई अन्य कार्यक्रमों के अलावा चडंीगढ़ के सखुना लेक में एक विशेष जैव विविधता वॉकथॉन का आयोजन किया। आईडीबी के अवसर को 

चिह्नित करने के लिए ऑल इंडिया रडेियो स्टेशन, जालंधर पर “पजंाब में जैव विविधता का सरंक्षण” नामक एक आधे घटें का कार्यक्रम प्रसारित किया गया 

था। इस वर्ष के दौरान, राज्य बोर्ड ने एफएओ-टीसीपी के तहत कृषि-जैव विविधता पर राज्य स्तरीय गैप मूल्यांकन कार्यशाला का आयोजन किया है। पजंाब 

एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लधुियाना के कैं पस में पामेटी के साथ प्रोजेक्ट। पजंाब एसबीबी ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज और डिस्ट्रिक्ट 

बीएमसी के सहयोग से “कल्चरल एडं बायोडायवर्सिटी हेरिटज ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट फ़रीदकोट” पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की। जैव विविधता को पीएससीएसटी 

(पजंाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एडं टेक्नोलॉजी) की मासिक पत्रिका, “निरतं सोच” में प्रकाशित किया गया था। बोर्ड ने एमजीएसटीए कॉम्प्लेक्स, चडंीगढ़ 

में टेकोमेल्ल अडूंलता की अत्यधिक खतर ेवाली प्रजातियों के लिए वकृ्षारोपण की पहल की है। जिला बीएमसी और नगर निगम, बठिंडा ने दशेी पेड की 

प्रजातियों के 3.5 से 6 एकड में जैव विविधता पार्क  क्षेत्र विस्तारित करने के लिय हाथ मिलाया है।
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13.8.19  

राजस्थान

राजस्थान राज्य बोर्ड ने ग्राम स्तर पर अब तक स्थापित 106 बीएमसी में से विचाराधीन 6 बीएमसी का गठन किया है। राज्य ने 16 जिलों में जैविक विविधता 

के लिए अतंर र्ाष्ट्रीय दिवस मनाया है। जिला स्तर पर, जागरूकता कार्यक्रम जयपरु में आयोजित किए गए हैं।

13.8.20 

सिक्किम 

सिक्किम जैव विविधता बोर्ड ने राज्य में अब तक गठित 42 बीएमसी में से समीक्षा के तहत वर्ष में 12 बीएमसी स्थापित किया है। अब तक 14 पीबीआर राज्य 

भर में प्रलेखित किए गए हैं, 10 पीबीआर को 2018-19 के दौरान छपाई के लिए अतंिम रूप दिया गया था। “यारसा गमु्बु” (ओफ़ियोकॉर्डिसेप्स सिनेंसिस) के 

व्यावसायिक उपयोग के लिए तीन अनपु्रयोगों को मंजूरी दी गई थी और दिल्ली में स्थित समदुायों और दो व्यापारियों के बीच एबीएस समझौते पर हस्ताक्षर 

किए गए थे। राज्य बोर्ड ने जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम सचंालित किए हैं। एसबीबी के अधिकारियों ने बीएमसी के गठन की दिशा में कई ग्राम सभाओ ं

में भाग लिया।

13.8.21  

तमिलनाडु

इस वर्ष के दौरान राज्य बोर्ड द्वारा एक बैठक बलुाई गई थी। 31 मार्च 2019 के अनसुार शहरी पचंायतों में कुल 528, ब्लॉक पचंायतों में 385, नगर पालिकाओ ं

में 124 और निगम स्तर पर 12 बीएमसी का गठन किया गया था। तमिलनाड बोर्ड ने “वाइल्ड तमिलनाड - प्रकृति का एक सत्यनिष्ठा शीर्षक” नाम से एक 

कॉफी टेबल बकु जारी की है। “। बोर्ड ने बीडी एक्ट के प्रावधानों के तहत पदुकु्कोट्टई जिले के अरन्थांगी रेंज के मनमलेकुडी इलाके से “रते के कीड़े” (पॉलीकेट) 

के अवैध सगं्रह और परिवहन के लिए अलग-अलग अपराधियों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। बोर्ड ने राज्य भर के विभिन्न स्थानों पर 17 कार्यशालाओ ंका 

आयोजन किया है, जिसमें रखेाओ ंके जिला स्तर के अधिकारियों और पचंायतों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के 

प्रावधानों और आदशेों के बार ेमें जागरूकता पैदा की गई है।

13.8.22 

तेलगंाना

अब तक एसबीबी ने ग्राम पचंायत स्तर पर 3144 बीएमसी का गठन किया है, जिनमें से 113 का गठन इस वर्ष किया गया है। ब्लॉक स्तर पर, इस अवधि में 

जिला स्तर पर 13 बीएमसी और एक बीएमसी का गठन किया गया था। 31 मार्च, 2019 को कुल 213 पीबीआर प्रलेखित किए गए हैं, जिसमें 2018-19 के 

दौरान तैयार किए गए 126 पीबीआर शामिल हैं। जैव विविधता सरंक्षण पर एक फिल्म और दूसरी एबीएस तंत्र पर यूएनईपी-जीईएफ़ परियोजना के सहयोग से 

बीएमसी हेत ुसबंधंित हितधारकों के लिए विकसित की गई थी। तेलंगाना की कृषि-जैव विविधता और मछली विविधता पर प्रकाशन जारी किया गया है। यूईपी-

जीईएफ परियोजना से वित्तीय सहायता के साथ तेलंगाना की जैव विविधता पर एक फिल्म भी विकसित की गई थी। बोर्ड ने बीडी अधिनियम की धारा 23 

(बी) के तहत 23 आवेदनों को मंजूरी दी है। बोर्ड ने स्थानीय नस्लों की मान्यता में अछमपेट में एक मवेशी शो का आयोजन किया है।
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13.8.23 

त्रिपुरा

त्रिपरुा में 2018-19 के दौरान एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। एसबीबी ने आधिकारिक अधिसूचना द्वारा मध ुमक्खी को राज्य कीट का त्रिपरुा घोषित 

किया है। राज्य ने अब तक ग्राम स्तर पर 997 बीएमसी का गठन किया है, जिनमें से 511 बीएमसी का गठन इस वर्ष के दौरान किया गया था। ब्लॉक स्तर पर 

छह और नगर पालिका स्तर पर 1 बीएमसी का गठन भी इस अवधि के दौरान किया गया था। ग्रामीण स्तर पर अब तक तैयार किए गए 469 पीबीआर में से 

विचाराधीन वर्ष के दौरान छत्तीस पीबीआर तैयार किए गए हैं। राज्य बोर्ड ने जैव ससंाधनों के व्यावसायिक उपयोग के लिए बीडी अधिनियम की धारा 23 (बी) 

के तहत 22 आवेदनों को मंजूरी दी है। त्रिपरुा के धालई जिले के अबंासा ब्लॉक में रायपासा बीएमसी को “एक्सेस एडं बेनिफिट शेयरिगं के रिप्लेसेबल 

मैकेनिज्म” की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ परुस्कार से सम्मानित किया गया और शिकारीबरी बीएमसी को भारत जैव विविधता परुस्कार 2018 के अतंर्गत “बेस्ट 

बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी” के तहत विशेष बीएमसी के रूप में एक विशेष उल्लेख / प्रशसंा पत्र से सम्मानित किया गया। 

13.8.24   

उत्तराखंड

इस वर्ष के दौरान एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी।  ग्रामीण स्तर पर स्थापित 910 बीएमसी में से 19 रिपोर्ट  के तहत अवधि के दौरान बनाई गई थी। इस 

वर्ष ब्लॉक स्तर पर 89 बीएमसी का गठन किया गया था। इस वर्ष के दौरान ग्राम स्तर के बीएमसी में कुल 113 पीबीआर तैयार किए गए। अधिनियम की धारा 

24 (1) के तहत, राज्य बोर्ड ने भारतीय ससं्थाओ ंसे प्राप्त 85 पूर्व सूचनाओ ंको मंजूरी दी है। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने 2016 की रिट पिटीशन (एम 

/ एस) सखं्या 3437 में यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के खिलाफ दिव्य फार्मेसी के मामले में उत्तराखंड एसबीबी के पक्ष में निर्णय दिया।

13.8.25   

उत्तर प्रदेश

राज्य में राज्य पचंायती राज विभाग के समन्वय में स्थापित ग्राम स्तर पर 58781 बीएमसी का पूरा नेटवर्क  है, जिनमें से 58518 बीएमसी रिपोर्ट  अवधि के 

दौरान बनाए गए थे। बोर्ड ने अब तक 325 पीबीआर तैयार किए हैं, जिनमें से 69 पीबीआर विचाराधीन वर्ष के दौरान प्रलेखित किए गए थे। इस वर्ष में, बोर्ड 

द्वारा जैव-ससंाधनों के व्यावसायिक उपयोग के लिए एक अनमुोदन को मंजूरी दी गई थी और श्री बैद्यनाथ आयरु्वेद भवन प्राइवेट लिमिटड के खिलाफ 

इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में मकुदमा लंबित है। बोर्ड ने पर य्ावरण और सरंक्षण पर महत्वपूर्ण अवसरों को चिह्नित करने के लिए जैव विविधता उत्सव, 

आईडीबी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, अतंर र्ाष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता, तितली और गौरयैा सप्ताह, विश्व पर य्ावरण दिवस और वन्यजीव सप्ताह  मनाया है।
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13.8.26  

पश्चिम बगंाल

समीक्षाधीन अवधि के दौरान दो बोर्ड बैठकें  आयोजित की गई ं। ब्लॉक स्तर पर 
अब तक गठित 331 बीएमसी में से, इस वर्ष के दौरान 14 बीएमसी का गठन 
किया गया और नगरपालिका स्तर पर गठित 108 बीएमसी में से, 7 बीएमसी 
का गठन 2018-19 के दौरान किया गया।  राज्य ने अब तक 31 मार्च, 2019 
तक 144 पीबीआर तैयार किए हैं, जिनमें से 27 पीबीआर ग्राम पचंायत स्तर 
पर, 1 ब्लॉक स्तर पर और 3 पीबीआर रिपोर्ट   अवधि के दौरान नगर पालिका 
स्तर पर तैयार किए गए थे।

पश्चिम बंगाल एसबीबी ने जबंोनी ब्लॉक, झाड़ग्राम जिले में स्थित चिल्कीगढ़ 
कनक दरु ग्ा को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया (अधिसूचना 926 
/ ईएन / टी-II-7/003-ii / 2003, दिनांक 16.04.2018)। अतिरिक्त मखु्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिधान नगर की अदालत ने परमपरा आयरु्वेद से एबीएस की 
अपेक्षित राशि के सगं्रह के लिए डव्ल्यूबीएसबीबी के पक्ष में निर्णय दिया। राज्य बोर्ड ने जैव ससंाधन के व्यावसायिक उपयोग के लिए धारा 23 (बी) के तहत 
15 आवेदनों को मंजूरी दी। राज्य बोर्ड ने स्कू ली छात्रों के यवुा मन में जैव विविधता के बार ेमें जागरूकता बढ़ाने के लिए कई जैव भ्रमण किए हैं। राज्य जैव 
विविधता परुस्कार हर साल मनाए जाने वाले अतंर र्ाष्ट्रीय विविधता दिवस (आईडीबी) के लिए अतंर र्ाष्ट्रीय दिवस के अवसर पर व्यक्तियों और ससं्थानों को 
प्रदान किया गया।
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अनलुग्नक 1

अ
नलु

्ग्न
क

प्राधिकरण के सदस्य

जीव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 8 (4ए) के अनसुार प्राधिकरण के सदस्य इस प्रकार हैं:

अध्यक्ष अवधि

डॉ..ए.के. जैन, आईएएस 09 फ़रवरी 2018 से

डॉ (सशु्री). बी. मीनाकुमारी 09 फ़रवरी 2016  से 08 फ़रवरी 2018 तक

श्री हेम पाण्डेय, आईएएस 06 फ़रवरी 2014 से 08फ़रवरी 2016 तक

डॉ. बालकॄष्ण पिसपुति 12 अगस्त 2011 से 05फ़रवरी 2014 तक

Shri  एम.एफ़. फ़ारूकी, आईएएस 11 नवबंर 2010 से 11 अगस्त 2011 तक

डॉ. पी.एल. गौतम 31 दिसबंर 2008 से 3 नवबंर 2010 तक

श्री पी.आर. मोहतंी, आईएफ़एस 01 अक्टूबर 2008 से 31दिसबंर 2008 तक

श्री जी.के.प्रसाद, आईएफ़एस 20 मई 2008 से 30 सितबर 2008

डॉ. एस. कण्णैयन 20 मई 2005 से 19 मई 2008 तक

श्री विश्वनाथ आनन्द, आईएएस, IAS 01 अक्टूबर 2003 से 14जलुाई 2004 तक

धारा 8 (4 बी, सी) के अनसुार प्राधिकरण के वर्तमान पदने सदस्य निम्नानसुार हैं:

क्रमांक सदस्य

1 सयंकु्त सचिव या जनजातीय मामलों के मंत्रालय में भारत सरकार 
के समकक्ष पद के अधिकारी 

श्री सशुीलेश मोहन सहाय, आईएफ़एस,
निदशेक, जनजातीय कार्य मंत्रालय,
कमरा सखं्या 736, ए-विगं, 7 वीं मजंिल,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली - 110 001।

2 अतिरिक्त महानिदशेक (वन) पर य्ावरण और वन मंत्रालय, भारत 
सरकार 

डॉ. अनिल कुमार, आईएफएस
अपर वन महानिदशेक,
पर य्ावरण, वन और जलवाय ुपरिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर य्ावरण भवन,
जोरबाग रोड, नई दिल्ली - 110 003

3 पर य्ावरण और वन मंत्रालय में इस विषय से सबंधंित भारत 
सरकार के सयंकु्त सचिव 

डॉ. सजुाता अरोड़ा,
सलाहकार, पर य्ावरण, वन और जलवाय ुपरिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर य्ावरण भवन,, 
जोरबाग रोड, नई दिल्ली - 110 003

4 Jसयंकु्त सचिव या कृषि अनसुधंान और शिक्षा, कृषि मंत्रालय में 
इस विषय से सबंधंित भारत सरकार के समकक्ष रैंक का 
अधिकारी 

सयुंक्त सचिव (बीज),
कृषि और सहकारिता विभाग,
कमरा सखं्या 244,  कृषि भवन,
डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड,
नई दिल्ली -110 001 

5 सयंकु्त सचिव या जैव प्रौद्योगिकी विभाग में इस विषय से सबंधंित 
भारत सरकार के समकक्ष रैंक का अधिकारी

डॉ. रणेसु्वरुप,
वरिष्ठ सलाहकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक नंबर 2
लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003
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क्रमांक सदस्य

6 सयंकु्त सचिव या समदु्र विकास विभाग में इस विषय से सबंधंित 
भारत सरकार के समकक्ष रैंक का अधिकारी 

डॉ. आर. किरुबागरन,
वैज्ञानिक जी, राष्ट्रीय समदु्र प्रौद्योगिकी ससं्थान, पथृ्वी विज्ञान मंत्रालय,
वेलाचेरी-तांबरम मेन रोड, नारायणपरुम, पल्लीकरणै,
चेन्नई – 600100

7 सयंकु्त सचिव या कृषि और सहकारिता विभाग में सबंधंित भारत 
सरकार के समकक्ष रैंक का अधिकारी

उप महानिदेशक (फसल विज्ञान),

8 भारत सरकार के मेडिसिन और होम्योपैथी विभाग में इस विषय 
से सबंधंित भारत सरकार के समकक्ष सचिव या एक समान पद 
के अधिकारी 

श्रीमती शोमिता विश्वास,
मखु्य कार्यकारी अधिकारी,
राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड, आयषु विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 
तीसरी मंजिल, आयषु भवन, बी ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, आई.एन.ए.
नई दिल्ली -110 023

9 सयंकु्त सचिव या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में इस विषय से 
सबंधंित भारत सरकार के समकक्ष रैंक का अधिकारी 

डॉ सजंय कुमार,
निदशेक,
इंस्टीटयूट ऑफ हिमालयन बायोरसोर्स टेक्नोलॉजी, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, पालमपरु
हिमाचल प्रदशे - 176 061।

10 सयंकु्त सचिव या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनसुधंान विभाग में 
इस विषय से सबंधंित भारत सरकार के समकक्ष रैंक का एक 
अधिकारी 

डॉ. बी.के. शुक्ला,
वैज्ञानिक जी,
प्रमखु-प्लानिंग, समन्वय और प्रदर्शन प्रबधंन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, 
प्रौद्योगिकी भवन, नई महरौली रोड, नई दिल्ली - 110 016

क्रमांक गैर-आधिकारिक सदस्य 

1 डॉ. परिमल चदं्र भट्टाचार्जी,
ए / 3 आसियाना हाउसिगं कॉम्प्लेक्स मेलगावँ,
गौहाटी - 781011, असम 

2 डॉ. योगेश शौचे,
वरिष्ठ माइक्रोबायोलॉजिस्ट,
जैव प्रौद्योगिकी लैब के सेल विज्ञान विभाग का राष्ट्रीय कें द्र,
पणेु कैम्पस विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय रोड,
गणेशखिंद, पणेु,
महाराष्ट्र – 411007

3 श्री दर्शन शकंर,
कुलाधिपति
ट्रांसडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय
सी / ओ  स्थानीय स्वास्थ्य परपंराओ ंके पनुर्जीवन का फाउंडेशन (एफआरएलएचटी)
# 74/2, जराकबांडे कवल, पोस्ट अट्टूर वाया ,
बैंगलोर - 560 064

4 डॉ. दिनेश मिश्रा,
सखं्या 65, सेक्टर 8
गांधी नगर, गजुरात -382008

5 प्रो. उमेश राय,
निदशेक,
साउथ कैं पस, दिल्ली विश्वविद्यालय,
कमरा नंबर I 06, जूलॉजी विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली – 110007
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अनलुग्नक 2

अ
नलु

्ग्न
क

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का सगंठन चार्ट

अध्यक्ष

सचिव

प्रशासन

प्रशासनिक 
अधिकारी

लेखा अधिकारी

कार य्ालय सहायककार य्ालय सहायक

आश.ु सी

आशलुिपिक डी

एमटीएस

तकनीकी

सलाहकार (विधि)
तक. अधिकारी 
(आईपीआर)

तक. 
अधिकारी(बीएस)

तक. सहायक 
(चिडियाघर) 

तक.सहायक (बोट)

पीएस-अध्यक्ष

पीएस – सचिव

उपरोक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा, नियम 12 (6) के अनसुार एनबीए तकनीकी एव ंविविध कार्यों के लिय परामर्शदाताओ ंके द्वारा समर थ्ित है. 
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भर्ती सहित  कर्मचारियों की सखं्या

पद स्वीकॄत भरी हुई रिक्ति

अध्यक्ष 1 1 -

सचिव 1 1 -

प्रशासनिक अधिकारी 1 1 -

अध्यक्ष के पीएस 1 1 -

लेखा अधिकारी 1 1 -

तकनीकी अधिकारी 2 2 -

सलाहकार (विधि) 1 1 -

सचिव के पीएस 1 1 -

कार य्ालय/कंप्यूटार सहायक 2 2 -

तकनीकी सहायक 2 2 -

आशलुिपिक “सी” 1 1 -

आशलुिपिक “डी” 1 1 -

एमटीएस 1 1 -

योग 16 16 -

अनलुग्नक 3

अ
नलु

्ग्न
क
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अनलुग्नक 4

अ
नलु

्ग्न
क

67

प्रकाशन

•	 एबीएस के लिय बातचीत कौशल (यूएनजीपी-जीईएफ़-एमओईएफ़ और सीसी, एनबीए) 

•	 “राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य पर भारत की प्रगति- एक पूर व्ावलोकन”।

•	 सेबाल प्रकाशन	

1 भारतीय तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों पर आक्रामक विदशेी प्रजाति 
के प्रभावों पर एक समीक्षा

सैंडिल्यन, एस, मीनाकुमारी बी, अजित कुमार, टी.टी.

रूपम मंडल 

2 भारतीय अतंर्देशीय जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों पर आक्रामक 
विदशेी प्रजाति के प्रभावों पर एक समीक्षा

सैंडिल्यन, एस, मीनाकुमारी बी, बीजू कुमार, ए रूपम मंडल

3 प्रबधंन के लिए भारत के आक्रामक विदशेी सयंतं्रों को प्राथमिकता दनेे 
के लिए दिशानिर्देश

सैंडिल्यन एस, मीना कुमारी बी,  बाबू सी.आर.

4 अडंमान द्वीप समूह के विशेष सदंर्भ के साथ भारत के द्वीप 
पारिस्थितिक तंत्र पर आक्रामक विदशेी प्रजाति के प्रभाव

एस.सडंिल्यन, मीनाकुमारी बी,

 बीजू कुमार, ए, कार्तिकेयन वासदुवेन 

5 खाद्य और कृषि के लिए आनवुशंिक ससंाधनों के लिए अनकूुलित नए 
एबीएस उपकरण

मोर्टन वालो टीवीईडीटी और क्रिस्टिर रोसेंडल, फ्रिडटजॉफ नानसेन 
इंस्टीटयूट(एफ़एनआई)

6 पहुचं और लाभ के बटंवार ेसे सबंधंित चयनित राष्ट्रीय विधानों की 
समीक्षा

लिव-स्टेफ़नी बैंटल और

अजंलि सगुदवे            
7 सरंक्षित क्षेत्र और एबीएस: एक समीक्षा प्रकाश नेलियात,  बी मीनाकुमारी और टी रविकुमार

8 पहुचं और लाभ साझाकरण (एबीएस) का अनपुालन: एक सेक्टर 
विशिष्ट समीक्षा

प्रकाश नेलियात, बी. मीनाकुमारी और टी रविकुमार
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अनलुग्नक 5

अ
नलु

्ग्न
क

आयोजित / भाग लिये गये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम / सम्मेलन / बैठकें  / कार्यशालाए ं

1.	तमि लनाड जैव विविधता बोर्ड ने सभी जिला नोडल अधिकारियों (32 डीएफओ / वन्यजीव वार्डन) के लिए बीडी अधिनियम, 2002 के तहत बीएमसी 

सवंिधान की अवधारणा, प्रोटोकॉल और इसकी कार्य प्रणाली पर चेन्नई में 20-21 अप्रैल 2018 को प्रशिक्षण का आयोजन किया। तकनीकी 

अधिकारी (बीएस) एनबीए ने उक्त कार्यशाला में “भारत में एबीएस के कार य्ान्वयन” पर भाषण दिया है

2.	तमि लनाड कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटर ने टीएनएयू और इसके क्षेत्रीय कें द्रों के यवुा सकंाय / वैज्ञानिकों के लिय 5 अक्टूबर 2018 को “ट्रिगरिगं 

इन्नोवशन्स इन रिसर्च” पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया। कार्यशाला में, तकनीकी अधिकारी (लाभ साझाकरण) ने जैव विविधता 

अधिनियम 2002 के कार य्ान्वयन पर एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया, जिसमें विशेष रूप से आवेदन पत्र दाखिल करना और उसके बाद की प्रक्रिया 

शामिल है। कार्यशाला में लगभग 60 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

3.	 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफ़ए), दहेरादून के लिय  पेशेवर वनवासियों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने और उन्हें स्थायी 

आधार पर दशे के वन और वन्यजीव ससंाधनों के प्रबधंन के लिए सक्षमता विकसित करने में मदद करवाना अनिवार्य है।  एनबीए, एक क्षमता निर म्ाण 

कार्यक्रम के तहत, जैव विविधता सरंक्षण और इसके शासन पर दोनों आईएफ़एस परिवीक्षाधीन और सेवारत आईएफ़एस अधिकारियों के लिए क्षमता 

निर म्ाण कार्यक्रम के सचंालन के लिए आईजीएनएफ़ए के साथ हाथ मिलाया है। तदनसुार, आईजीएनएफ़ए,  दहेरादून में 18 और 19 फरवरी 2019 

को दो दिवसीय क्षमता निर म्ाण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

4.	 वेल्लोर इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, केलांबक्कम, चेन्नई के विधि स्नातक  की पढाई  कर रहे अतंिम वर्ष के छात्रों ने 25 फरवरी 2019 को एनबीए 

का दौरा किया।  सलाहकार –वित्त,  तकनीकी अधिकारी (लाभ साझाकरण)  और तकनीकी अधिकारी (आईपीआर) ने जैव विविधता  अधिनियम 

के प्रावधान पर विस्तृत प्रस्तुति दिया। 

5.	 जैव विविधता नीति और नियम कें द्र - एनबीए ने 14 सितबर, 2018 को एनबीए, चेन्नई में पहुच और लाभ साझाकरण (एबीएस), बीडी अधिनियम 

और ई-फ़ाइलिंग प्रोसेस आफ़ एबीएस अप्लीकेशन्स टू द पेटेंट अटार्नी पर एक क्षमता निर म्ाण कार्यशाला आयोजित किया।

6.	 एनबीए-सेबाल ने राज्य जैव विविधता बोर्ड को एबीएस पर नागोया प्रोटोकॉल के कार य्ान्वयन के लिए एनबीए, चेन्नई में 25 और 26 फरवरी, 2019 

को दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें 18 एसबीबी के अधिकारियों ने भाग लिया है। एबीएस पर नागोया प्रोटोकॉल, एनबीएसएपी,, 

एबीएस के कार य्ान्वयन पर अनभुव विशेष रूप से विभिन्न गतिविधियों पर एबीएस प्रावधानों की प्रयोज्यता, शर्तों की परिभाषा जैसे विषयों पर चर च्ा 

की गई। एबीएस दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए ईसी  के साथ चर च्ा की गई।
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अनलुग्नक 6

अ
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्ग्न
क

अन्य मतं्रालयों / विभागों द्वारा आयोजित बैठकों में एनबीए अधिकारियों की सहभागिता

1.	 जैव विविधता विविधता अधिनियम के कुछ प्रावधानों को फिर से लागू करने के लिए सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) से प्राप्त चर च्ा नोट पर 
अतिरिक्त सचिव, पर य्ावरण, वन और जलवाय ुपरिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में 28 मई 2018 को एक बैठक आयोजित की गई थी। , जिसमें सचिव, 
एनबीए ने भाग लिया है।

2.	 जीआईजेड- इंडो-जर्मन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट ऑन एक्सेस एडं बेनिफिट शेयरिगं के सहयोग से तमिलनाड जैव विविधता बोर्ड ने मैसर्स इरुला स्नेक 
कैचर्स इंडस्ट्रियल को-ऑपरटेिव सोसाइटी लिमिटड से सांप के जहर पर पहुचं सबंधंी अनपुालन और आवेदन प्रक्रिया पर चर च्ा के लिए एक 24 
अक्टूबर, 2018 को बीडी अधिनियम के तहत कांचीपरुम, टीबीजीपी, चेन्नई में बैठक आयोजित की, जिसमें तकनीकी अधिकारी (लाभ साझाकरण), 
एनबीए ने भाग लिया है।

3.	 जीआईजेड ने 19 दिसबंर, 2018 को नागपरु में महाराष्ट्र एसबीबी के जिला स्तर के नोडल अधिकारी के रूप में नियकु्त वन विभाग के अधिकारियों 
के लिए एक ओरिएटेंशन वर्क शॉप का आयोजन किया है, जिसमें तकनीकी अधिकारी (बीएस), एनबीए ने “लीगलिटीज आफ़ बीएमसी, पीबीआर- 
लिंक्ड टू एबीएस” पर बीडी अधिनियम के अतंर्गत व्याख्यान दिया।

4.	 जीआईजेड परियोजना ने एनबीए, चेन्नई में 14 फरवरी, 2019 को वकीलों, उद्योगों, वैज्ञानिक, शोधकर त्ाओ ंजैसे विभिन्न हितधारकों के लिए 
“एबीएस अनपु्रयोगों के ई-फाइलिंग” पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में, तकनीकी अधिकारी (बेनिफिट 
शेयरिगं), एनबीए ने एबीएस अनपु्रयोगों के ई-फिलिंग के बार ेमें एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने एबीएस प्रावधानों, विभिन्न गतिविधियों पर 
बीडी अधिनियम की प्रयोज्यता, छूट आदि पर प्रकाश डाला और साथ ही साथ प्रतिभागियों द्वारा प्रसारित मदु्दों को स्पष्ट किया। 

5.	ड ॉ. निमरुा सातोशी, प्रबधं निदशेक, निमरुा जेनेटिक सॉल्यूशसं कं, लिमिटड, जापान और डॉ. आयमुीओनमुा, प्रोफसर, पर य्ावरण अर्थशास्त्र, कीओ 
विश्वविद्यालय, जापान ने 30.10.2018 को भारत में पहुचँ और लाभ साझाकरण के कार य्ान्वयन से सबंधंित  विषय पर चर च्ा के लिय राष्ट्रीय जैव 
विविधता प्राधिकरण (एनबीए), चेन्नई का दौरा किया। एनबीए के अधिकारियों ने चर च्ा बैठक में भाग लिया।

6. नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एडं पचंायती राज (NIRD & PR), ग्रामीण विकास और पचंायती राज में उत्कृ ष्टता का एक प्रमखु राष्ट्रीय 
कें द्र है, जो प्रशिक्षण, अनसुधंान और परामर्श की गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण विकास पदाधिकारियों, पीआरआई के चनेु हुए प्रतिनिधियों, बैंकरों, 
गैर सरकारी सगंठनों और अन्य हितधारकों के अतंर-सबंधंित माध्यम से क्षमता निर म्ाण करता है। सेबाल परियोजना के तहत, एनबीए-सेबाल ने 
एनआईआरडी के साथ हाथ मिलाया है, जो सामान्य रूप से जैव विविधता शासन पर मास्टर प्रशिक्षकों / पीआरआई के लिए क्षमता निर म्ाण कार्यक्रम 
की एक श्रृंखला आयोजित करने की गतिविधि के लिए है और विशेष रूप से बीएमसी के गठन और पीबीआर के प्रलेखन के लिय है।  इसकी ओर, 
24 जलुाई, 2018 को सेबाल और एनआईआरडी की ओर से एनबीए के बीच एक ज्ञापन निष्पादित किया गया। एमओयू में एनआईआरडी में मास्टर 
ट्रेनर / पीआरआई के प्रशिक्षकों / प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए चार (4) प्रशिक्षण कार्यक्रम (एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम और तीन क्षेत्रीय 
कार्यक्रम)हो सकते हैं। । तदनसुार, एनआईआरडी ने दशे भर में चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

	 हैदराबाद में नवबंर 2018 में पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम

	 गवुाहाटी में दिसबंर 2018 में दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम 

	शि मला में मार्च 2019 के पहले सप्ताह में तीसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम

	 पणेु में मार्च 2019 के दूसर ेसप्ताह में चौथा प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पचंायती राज ससं्थाओ,ं एसबीबी, बीएमसी, वन विभागों, ग्रामीण विकास, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशपुालन, कृषि विश्वविद्यालयों, 
राज्य और कें द्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य गैर सरकारी सगंठनों के प्रतिनिधियों जैसे विभिन्न लाइन विभागों के लगभग 300 प्रतिनिधियों और विभिन्न राज्यों 
के एनजीओ ने भाग लिया था और  उन्हें बीडी अधिनियम और बीएमसी / पीबीआर के प्रावधानों के साथ प्रशिक्षित किया गया.  इसके अलावा, सभी एसबीबी 
कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं और  विशेष रूप से, उन्होंने बीएमसी गतिविधियों, जैव विविधता विरासत स्थलों, ससं्थानों जो जैव विविधता से सबंधंित मदु्दों से 
निपटने के लिए प्रतिभागियों के लिए फील्ड विजिट / एक्सपोजर की व्यवस्था की है। कार्यक्रम को प्रतिभागियों द्वारा अच्छी तरह से समझ लिया गया था।
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सिटीजन चार्टर

1.1 	 एक नजर

	 भारत की समदृ्ध जैव विविधता का सरंक्षण और सतत उपयोग और लोगों की भागीदारी के साथ सबंधंित ज्ञान, वर्तमान और भावी पीढ़ियों की भलाई 
के लिए लाभ के बटंवार ेकी प्रक्रिया को सनुिश्चित करना।

1.2	मि शन

	 जैव विविधता के सरंक्षण, जैव विविधता के सरंक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और आनवुांशिक ससंाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों 
के उचित और न्यायसगंत बटंवार ेके लिए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और जैविक विविधता नियम, 2004 के प्रभावी कार य्ान्वयन को 
सनुिश्चित करना।

1.3	 शासनादेश

	 भारत के जैव ससंाधनों पर सपं्रभ ुअधिकारों की पषु्टि करें और जैव ससंाधनों और / या संबधंित ज्ञान के दरुुपयोग को रोकने में योगदान दें।

	 जैविक ससंाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली सरुक्षा, इसके घटकों के स्थायी उपयोग और लाभों के समान बटंवार ेसे सबंधंित नीति और 
सहायता प्रदान करना।

	 जैविक ससंाधनों तक पहुचं के लिए दिशा-निर्देशों, विस्तार सामग्री के निर म्ाण और हितधारकों तक पहुचंने के लिए गतिविधियों को विनियमित करना 
और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनसुार उचित और समान लाभ साझा करना सनुिश्चित करना।

	 अन्य दशेों के व्यक्तियों या भारत के किसी भी जैविक ससंाधनों या भारतीय मूल के ऐसे जैविक ससंाधनों से जडु़े ज्ञान को बौद्धिक सपंदा अधिकार 
दनेे का विरोध करने के लिए उपाय करना।

	 राज्य सरकारों को उनके क्षेत्र विशिष्ट जैव विविधता से सबंधंित सलाह दनेा, और विरासत स्थलों को सूचित करना और उनके प्रबधंन और स्थायी 
उपयोग के लिए उपाय भी सझुाना।

	 अपने क्षेत्राधिकार के अतंर्गत आने वाले क्षेत्रों में पीपलु्स जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करने के लिए जैव विविधता प्रबधंन समितियों 
(बीएमसी) को मार्गदर्शन, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना।

	 जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक अन्य कार्यों को करना।

1.4	हि तधारक

	 जैव विविधता एक विविध विषय है जिसमें जैविक विविधता में विविध गतिविधियों, पहलों और हितधारकों को शामिल किया जाता है, जिसमें कें द्र 
सरकार, राज्य सरकार, कें द्र शासित प्रदशे, पचंायत राज ससं्थान और नागरिक समाज सगंठन, उद्योग, गैर सरकारी सगंठन, अनसुधंान और विकास 
ससं्थान, विश्वविद्यालय और सार्वजनिक बड़े पैमाने पर शामिल हैं।

1.4	 पेशकश की गई सवेाएं

	 जैव विविधता के सरंक्षण और सतत उपयोग से सबंधंित सवंर्धन। राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबधंन समितियों, प्रायोजकों के 
अध्ययन और अनकूुली / परिचालन जांच और तकनीकी दिशानिर्देश एव ंयथावश्यक रूप से अध्ययन की कमीशनिग में आवश्यक अनसुधंान।

	 जैव विविधता के सरंक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक ससंाधनों के लाभों के न्यायसगंत बटंवार ेसे सबंधंित मामलों पर भारत सरकार 
को सलाह दें। भारत में होने वाले जैविक ससंाधनों तक पहुचँने या सबंधंित ज्ञान के लिए अनदुान को मंजूरी दनेा, अनसुधंान के परिणामों को 
स्थानांतरित करने के लिए, बौद्धिक सपंदा अधिकार की मांग करना, अनसुधंान के लिए या व्यावसायिक उपयोग के लिए या जैव-सर्वेक्षण और जैव-
उपयोग के लिए पहुचँ वाले जैव-ससंाधन का तीसरा पक्ष हस्तांतरण।
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	 सभी हितधारकों द्वारा जैव-ससंाधन तक पहुचं को सगुम बनाना और पारदर्शी तरीके से जैव विविधता के उपयोगकर त्ाओ ंऔर सरंक्षकों के बीच समान 
लाभ साझा करना सनुिश्चित करना।

1.6 	शि कायत निवारण ततं्र

	 प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, लोक शिकायतों के निवारण के लिए नामित अधिकारी है। कोई भी शिकायत इनको 
सबंोधित की जा सकती है-

	 प्रशासनिक अधिकारी 
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, 
टाइसल बायो पार्क , 
5 वीं मंजिल, सीएसआईआर रोड, तारामणि, चेन्नई  600 113. 
फोन: 044-22542777, 1075;  एक्स्टेंसह्न: 27 
फैक्स: 044-22541200 
ई-मेल: admn@nba.inc.in

1.7	नागरिकों / ग्राहकों स ेउम्मीदें

	 जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का पालन करना और इसके तहत बनाए गए नियमों को लागू करना और प्राकृतिक ससंाधनों के 
सरंक्षण की भावना को बढ़ावा दनेा और प्रकृति के नियमों के प्रति सम्मान और एनबीए और एसबीबी द्वारा मानव जाति के समग्र हित में उपरोक्त 
गतिविधियों को पूरा करने के लिए सहयोग प्रदान करना। 

71
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एनबीए के बार ेमें

भारत के जैविक विविधता अधिनियम (2002) को लागू करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की स्थापना 

2003 में की गई थी। एनबीए एक सांविधिक निकाय है और यह भारत सरकार के सरंक्षण, जैविक ससंाधनों के सतत उपयोग और 

जैविक ससंाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बटंवार ेके मदु्दे पर भारत सरकार के लिए 

सवुिधा, विनियामक और सलाहकार रूपी कार्य करता है।

जैव विविधता सरंक्षण अधिनियम (2002) एनबीए के साथ विकेन्द्रीकृत प्रणाली के माध्यम से अधिनियम के कार्यान्वयन को 

अनिवार्य करता है, जिसमें जैव विविधता के सरंक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक के उपयोग से उत्पन्न लाभों के 

समान बटंवार ेसे सबंधंित मामलों पर कें द्र सरकार को सलाह दनेे पर ध्यान कें द्रित किया गया है और  राज्य सरकारों को जैव 

विविधता के क्षेत्रों के चयन के लिए धारा 37 की उप-धारा (1) के तहत धरोहर स्थलों के रूप में अधिसूचित करने और ऐसे धरोहर 

स्थलों के प्रबधंन के उपाय करने की सलाह दी गई है।

राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी),  कें द्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशा-निर्देश के अधीन, राज्य सरकारों को जैव 

विविधता के सरंक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक ससंाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के समान साझा करने से 

सबंधंित मामलों पर सलाह दनेे पर ध्यान कें द्रित करते हैं । 

एसबीबी भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक ससंाधन के वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए अनमुोदन 

प्रदान करने या अन्यथा अनरुोधों  को भी विनियमित करता है। स्थानीय स्तर की जैव विविधता प्रबधंन समितिया ँ(बीएमसी) 

पर्यावरण सरंक्षण, स्थायी उपयोग और जैविक विविधता के दस्तावजीकरण के लिए ज़िम्मेदार हैं, जिसमें जैविक विविधता हेत ु

निवासों का सरंक्षण, लैंड रसे, लोक किस्मों और खेती, घरलूे स्टॉक और नस्लों एव ंजानवरों और सूक्ष्मजीवों का प्रजनन और 

ज्ञान शामिल है। 

एनबीए, जिसका मखु्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है,  एक ऐसी सरंचना के माध्यम से अपना जनादशे दतेा है, जिसमें 

प्राधिकरण, सचिवालय, एसबीबी, बीएमसी और विशेषज्ञ समितियां शामिल हैं।  एनबीए ने, अपनी स्थापना के बाद से,  29 राज्यों 

में एसबीबी के सजॄन का समर्थन किया है और स्थानीय स्तर पर 144371 बीएमसी की स्थापना की सवुिधा प्रदान किया है।
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